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 स TTT
 श्रीमती  चन्द्रशेखर  कोई  विशेष

 लॉक
 स

 कड़ी  नहीं  पर  बंबई  सरकार  सशक्त

 ५  मई  १९५४  राष्ट्र  अंतर्राष्ट्रीय  बाल  आयात  निधि

 )  की  सामग्री  भारत

 आकर  पडने  वाली  लागत  डाउन  मलय
 सना  सवा  ग्राम  बजे  समवेत  हुई

 का  दूध  पांच  वर्षों  में  वितरित  करने  को

 [cam  महोदय  पीठासीन  तयार  हो  गई  ह  और  उनके  कछ  निश्चित

 लक्ष्यों  की  भर्ती  करने  के  लिए  भी  वह प्रतुलों  के  मौखिक  उत्तर

 प्रस्तुत  |  ञअ्ाप  कछ  समय  तो में वह वह

 बंबई  दग्ध  संयंत्र  पढ़ दू  |

 FIVIC  श्री दाभी  क्या  स्वास्थ्य  अध्यक्ष  महोदय  अच्छा  ट
 मंत्री  यह  बताने  की  ब्र्प्पा  करेंगी  कि  संयुक्त  सदन  पटल  पर  रख  दिया  ज

 राष्ट  अंतर्राष्ट्रीय  बाल  आयात  निधि

 द्वारा  जिला  करा  में  एक  दग्ध
 थ्री  दादी  क्या  यह  सब  नहीं  हें  कि

 सयंत्र  और  मल.ई  उतारा
 हुआ

 दूघ  तय्यार  बच्चों  ौर  भावी  माताओं  को  मुफ्त  दूध

 दिया  जाएगा
 ?

 करने  के  एक  सुखाने  वाला  संयंत्र

 आर  बंबई के  उपनगर  अ्रौर  में  एक  श्रीमती  चन्द्रशेखर  अनी  छ  काय

 संग्र'हक-संयंत्र  बनाने  के  लिए  बंबई  सरकार  स०  रा०  बाल  आपात  कर  रही

 को  दी  गई  yR4¥,900  डालर  की  राद  बंबई  सरकार  आय  प्राथमिकता  वर्ग

 अनुदान  के  रूप  म॑  मानी  जाएगी  या  मं  वाली  भावी  माता भों  और

 लग  के  रूप में
 ?

 बच्चों  को  मुफ्त  सच  देन  का  काम  अपने

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्र शे  हाथ  लेगी  |

 आवंटन  अनुदान  के  रूप  में  ऋण  श्री  दादी  इनके  कब  तक

 केरूप  में  अधिष्ठापित  होनें  की  संभावना

 श्री  दाभोल  क्या  इस  water  की  श्रीमती  चन्द्रशेखर  ये  संयंत्र  दो

 कछ  दावतें
 भी  शर

 यदि  तो  वे  स्थानों  पर  लगाए  एक  तो  आनंद

 बया हैं  ?
 ह  ५

 म  लगता अ  अक्टूबर  १९५५  में  शुरू  हो
 139  PSD
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 दूसरा  बंबई  में  १९५५  में  शुरू  श्री  राज  बहादुर  :  मुझे  पूरे  विवरण

 होगा  |  वितरण-व्यवस्था  की  बंबई  में  बताने  मद्रास  में  हमें  प्रभी  तक

 १९५५  में  अंतिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  स्थान  नहीं  मिला हैं  ।  ग्र वदी  श्रम  शिविर

 और  आनंद  में  १९५५  में  और  का  प्रस्ताव  रखा  गया  पर  हमें  बताए

 बाद  आरम्भ वितरण  एक  गए  दासों  में  बड़ा  मंतर  अर्थात

 होगा  ।  मलाया  सरकार  द्वारा  बताए  गए  दाम  ३०

 लाख  रुपए  जब  कि  मद्रास  सरकार  ने

 श्री  दादी  :  आनंद  स्थित  दूध  सुखाने

 वाले  सत्र  के  लिए  कितनी  रोशि
 ८  लाख  रुपए  लगाए  छत  हमने  उसे

 नहीं  लिया  ।  हैदराबाद  में  हमने  एक
 आवंटित  की  गई  हे  ?

 स्थान  चुना  पर  वित्तीय  स्वीकृति  अभी

 श्रीमती  चन्द्र दो वर  :  आनंद  के  लिए  नहीं  मिली  जहां  तक  बंबई  का  संबंध

 हू  84,0 eo  डालर  हूं  और  बंबई  केਂ
 हम  ब  गदा  नरेश  के  भवन  का  अधिग्रहण

 लिए  ७५,०००  डालर |  करना  चाहते  पर  किराया  निश्चित

 डाक  तथा  तार  प्रशिक्षण  कन्द  नहों  किया  जा  सका  हें  शर  उस  भवन

 at  उपयुक्तता  भी  अभी  विचाराधीन है

 FQQVIE  श्री  एस०  ato  सामन्त  :  कि  यह  उसके  लिए  उपयुक्त है
 ar  नहों  ।

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  उसी  प्रकार  बिहार  मं  भी  हजारीबाग  में

 करेंगे  कि  चार  और  डाक  तथा  तार
 एक  स्थान  बिहार  सरकार  द्वारा  तना  गया

 प्रशिक्षण  केद्र  खोलने  के  प्रस्ताव  में  पर  वह  उपयुक्त  नਂ  धांधली  ate  अब

 क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 ह  सेन्य  शिविर  मदान  को  अधिग्रहण

 करने  का  विचार  कर  रहे  जो  अब  रक्षा संचार  उपमंत्री  राज

 स्थान  प्रप्त  करने  में  कठिनाई  के  विभाग  आवश्यकता  से  अधिक  हो

 कारण  इस  प्रस्ताव  में  कोई  प्रगति  नहीं  गयाह ै।

 of =
 हु  ८९  |

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  में  जान

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  Qu  ३-५४  सकता हुं  कि  क्या  केवल  डाक  वल  कों  को

 की  रिपो  में  बताया  war  है  कि  केन्द्रों  के  प्रशिक्षण  दिया  जाता हैं  और  क्या  केवल

 अधिवासित  करने  के  लिए  उपयुक्त  स्थान  विज्ञान  का  ज्ञान  रखने  वाले  पलकों  को

 की  कमी  के  कारण  विचार  git  नहीं  हो  ही  प्राविधिक  विषयों  का  प्रशिक्षण  दिया

 रहा  है  ।  क्या  अब  स्थान  उपलब्ध  हैं  ?  जाता है  ?

 शी  राज  बहादुर :  यही  उत्तर  है  श्री  राज  बहादुर  :  चाहे  वे  कला

 अधिवास  प्राप्त  करने  में  हमें  कठिनाई  हो  के  विद्यार्थी  हों  या  विज्ञान  वह  सब  उस

 रही  है  alt  हम  स्थान  चुनने  रेवा  पर  निरभर है  जिस  की  प्रतियोगिता

 अधिवास  प्राप्त  करने  के  लिए  कोशिश  कर  में  वे  भाग  लेते  और  उस  सेवा  पर

 रहे  हैं  ।
 जिसके  लिए  वे भ्रंत में में  चुने जाते  हैं

 wt  एस०  ato  मेरी  श्री  बंसल  :  इन  केन्द्रों  के  खोले  जाने

 समझ  से  स्थानों  का  अंतिम  चुनाव  हो  के  संबंघ  सें  इन  भवनों  में  क्या  fare

 चुका  है
 बात  होनी  चाहिए  are  क्या  सर्कार
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 ध्यान  देश  के  gear  पहाडी  स्थानों  म  डा०  पी०  एस०  देशमुख  यहं  कोई

 उपलब्ध बहुत  से  बड़े  बड़े  कवकों  क़ी
 कौर  इन्क्वायरी  कमेटी  नहीं  हू  ।  इस  में  तो

 श्र
 भ्राकर्षित  किया  गया है  ?

 fag  साइन्टिफिक्र  जाच  करी  हे

 यह  स्क्रीम हें  किਂ  सब  क्ाइतकारों  के  खेतों

 राज  बहादुर  :  हेम  ऐसे  केन्द्र

 चुनना  चाहते  जो  क्षेत्र  विशेष  में
 पर

 इसे  किया जाय  ।
 म  समझता  हूं  कि

 उन से  ही  सब  कुछ  मालम  किया  जा
 विभिन्‍न  स्थानों  से  यथासंभव  बराबर  दूरी

 पर  हों  ।  हमनें  देश  को  पांच  क्षेत्रों
 सकता है  श्रौर वही  लोग  जो  कछ  aa

 करत  हूं  बदलाव |
 बांटा है  ।  हमारे  लिए  पहाड़ी  स्थान

 तने  उपयुक्त  सिद्ध  न  ब  क्षत्र  श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  में  जात  सकता

 विशेष a  कोने  में  हो  सकते  ह  ।  हूं  कि  चीनी  की  उत्पादन  लागत  को

 प्रमाणित  करने  वाले  तत्वों  कच्चे  श्रम

 गन्ने  को  उत्पादन लागत  अवक्षयण  आदि  की  लागत  का  प्रतिशत

 *२२४०.  श्री  विभति  मिश्र  :  क्या  खाद्य  क्या ह
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री ae  बताने की  डा०  पी०  एस०  दामन  ग्न  की

 करा  खेती  की  लागत  का  पता  लगाने  के  लिए

 क्या  सरकार  गठन  की  उत्पादन  सभी  संगत  बातों  पर  विचार  किया  जाएगा

 का  निश्चय  करने  के  लिए  एक  इसका  संबन्ध  चीनी  सेਂ  नहीं  है  ।

 जांच  बैठाना  चाहती  हे  ;
 तथा

 श्री  शिवनंजप्पा  :  क्या  गन्ना  उत्पादकों

 यदि  तो  कब ?  का  कोई  प्रतिनिधि  समिति  में
 काम कर

 रहा

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख )

 at  डा०  पी०  एस०  देशम  ख  जाच  ही

 गन्ने की  इस
 फसल

 के
 बारे

 गन्ना  समिति  द्वारा  कराई  गई  जिसमें

 किसानों  के  प्रतिनिधि
 जो  बोई  जा  चकी  रहे  जांच  इसी  महीने

 शुरू  हो  जाएगी  |  पोत  निर्माण

 wt  विनती  इस  के  कौन  कौन
 *

 QAsR  श्री ०  रघुनाथ  सिंह  :  क्या

 परिवहन मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 से  सदस्य  होंगे

 ?

 पंचवर्षीय  हे  पोतभिर्माण  के  लिए

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  सदस्यों  रखी  गई  १९  ४५  करोड  रुपयों  की  राशि  में

 का  इस  से  पुतला  नहीं  इस  में  तो  से  अब  तक  कितना  धन  aa  किया  गया

 काम  करते  वाले  होंगे  जो  कि  इस  की
 है  शौर  पोत  निर्माण करने  वाली  कंपनियों

 जानकारी  रखते  कौर  फिलहाल  जो
 को  कितना  घन  ऋण  के  रूप  में  दिया  गया

 स्टाफ  डेवेलपमेंट  ग्राफ  शगरकेन  के  लियें

 उस  से  काम  लिया  साथ
 ही

 परिवहन  उपमंत्री
 ८  कौर  लोग  भी  मकररें  होंग े।

 सूचना
 देने  वाला  एक  वि  सदन  पटल

 के
 श्री  विनती  क्या  प्रोफेसर  |  |  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  थ्

 िजेन्टेटिग  भी  जाच  समिति  में  रहेंगे  अनुबन्ध  संख्या  ३७  |



 ३१२९  मौखिक  उत्तर  ५  मई  १९५४  मौखिक  उत्तर  ३१३०

 श्री  रघनाथ
 क्या

 म
 जान  सकता  अध्यक्ष  महोदय

 :
 बात  क्या  है

 ?

 fe  पंच  वर्षीय  योजना  के  wane
 थी  एम०  uso  द्विवेदी  बात  मह

 १९  करोड  रुपए  में  से  हिन्दुस्तान  के  पोत
 है  कि  तथा  अन्य  स्थानों

 निर्माण के  वास्ते  सिफ ७  करोड  रुपए  क्यों
 में  पोत  निर्मात्री  कंपनियों  में  काम  करने

 खर्च  किए  गए  ?  तना  कम  खर्च
 वाले  श्रमिक  at  कई  महींने  बेकार

 क्यों  कियागया  ?  न्
 क्या  अब  बेकार

 |

 श्री  अलगे शन  :  बताए  गए  ऋणों से  रहेंगे ?

 लाभ  उठाना  पोत-निर्मात्री  कंपनियों  का  श्री  अलगेदान :  जहां  तंक

 कामਂ  है  प्रस्तुत  योजना  के  पहले  वर्षों
 ह  के  निर्माणों  का  सम्बन्ध

 तक  वे  हमारे  पास  ऋण  लेने  के  लिए  झरा ने  कहां  पर  दिए  जाने  वाले  आडंबरों  के
 लियें

 में  ढील  डालती  पर  wa  वे  ५ अपत  लगभगਂ  ४५  करोड़  रुपए  अनुदान  देने

 प्रस्तावों  को  हमारे  सामने  रख  रही  हे  इस
 a

 ।  अब  संभव का  प्रस्तावਂ  किया  गया  हें

 संबंध  में  व्यय  होने  वाली  राशि  १९-४५  करोड  है  कि  यह  बढ़कर  4°93  करोड़  रुपए

 नहीं  बल्कि  बढ़ा  कर  २४  करोड़  रुपए
 हो  जाए ।

 कर
 दी

 गई  ह  शौर  बहुत  संभव है
 कि

 अध्यक्ष  महोदय  उनका  मतलब

 योजना  का  काल  पूरा  होने  से  पहले  ही  राशि  से  नहीं  बल्कि  यही  है  कि  क्या

 लक्ष्य  पूरा  हो  जाएगा  |
 कार्य  निरन्तर  चालू  रहेगा  ?

 श्री  रघुनाथ  फाइव  इयर  प्लेन
 अंगदान  पांच-छः  जहाजों

 के  अन्दर  हिन्दुस्तान  में  शिप  बिल्डिंग  का
 के  लिए  श्राडैर  मिलने  सम्भावना

 za  क्या  यानी  ao  डब्ल्यू०
 है  ।  इस  से  कायें  निरंतर  चालू  रह

 टी०  क्या  होगा  ?
 सकेगा  |

 श्री  अलगे दान :  पंच  वर्षीय  योजना
 पंडित  atta  दत्त  उपाध्याय

 की  समाप्ति  पर  ६  लाख  टन  भार-क्षमता  क्या  पूरी  राशि  कम्पनी  को  ऋण  कं

 पुरी  हो  जाएंगी  |  इस  काल  में  हमने  रूप में  दी  जायगी  या  यह  किसी  अन्य

 X,\94,000  टनों  के  भ्रधिग्रहण  की  योजना  रूपमें  व्यय  की  जायगी  ?

 बनाई  जिसमें  ६०,०००  टन  पुराने

 जहाजों  के  स्थान  मं  चला  जाएगा  |
 श्री  अलगेशन :  इसमें  बहुत  ७

 बाती हैं  ।  मेरे  द्वारा  सदन
 पटलਂ  पर  रखें

 श्री  एम०  एल ०  द्विवेदी  :  पोत  गए  विवरण  को  पढ़ने  से  उनको  सूचना

 निर्माण  उद्योग  लिए  पंचवर्षीय  प्राप्त  हो  जाएगी  ।

 योजना  में  अब  उपलब्ध  किए  नियतन
 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  फरवरी

 की  हट्टी
 में  में  जानना  चाहता  हूं  कि  ह के  शिपिंगਂ  से  पता  चलता  ्

 wa  कम्पनियों  या  पोत  निर्माण  कारखानों
 कि  परिवहन  सचिव  ने  एक  प्रेस  सम्मेलन

 में  लगे  हुए  श्रमिक
 परे  वर्ष  बेकार  न

 में  बताया  था  कि  देश की  CAMILA
 रहेंगे  ?

 को  बढ़ाने  के  लिए  ३५  करोड़  रुपए  व्यय

 श्री  अलगेशन
 :  में  ने  प्रश्न  नहीं  जाएंगे  ।  यह  पंचवर्षीय  योजना

 समझा |  के  लिए  safer  राद
 से  बहुत  अधिक
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 है  क्या हम  जान  सकते  हें  कि  क्या  अन्यों पर  लागू  ह  at  जान

 ३५  करोड़ रुपए  पोत  निर्माण  पर  व्यय  सकता  हूं  कि  मंड्या  उत्पादकों  को  इससे

 किए  जाएंगे  ?  क्यों  वंचित  रक्खा गया  है  ?

 ~
 श्री  अलगे दान  :  मेरी  समझ  म  श्री  एम०  ato  कष्णप़्पा [ू  इसका

 मामनीय  सदस्य  ने  यह  बात  किसी  अन्य  कारण  यह  सुत्र

 सम्बन्ध  में  छेड़ी  शौर  मेंने  उन्हें  केवल  वर्ष  निकला  था

 बताया  था  कि  राशि  २४  करोड़  रुपए  कौर  गत  at  मंड्या  में
 पानी

 की  कमी

 है  ३५  करोड  के  कारण  गलना-पिराई  नहीं  हुई  थी
 ।

 इस  वष  यह  जून  या  जुलाई  में
 प्रारम्भ

 ि मयर स में  चीने  कारखाने
 की  जाएगी  कौर  सात-आठ  मास

 तक
 *  २२४४.  श्री  दिवनंजप्पा  :  रहेगी  इस  वर्ष  मैसूर  सरकार ने

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  सूत्र का  अनुसरण  करने  की  सहमति

 कृपा  करेंगे  :  प्रकट की  है  ।

 श्री  शिवनंजप्पा : मंड्या  मैसूर  शूगर  फैक्ट्री  इस  बात  की

 लिमिटेड  तथा  हौसपेट  की  चीनी  दृष्टि  में  fe  wear  फैक्टरी
 मेंਂ  aa

 के

 मिल ने  गत  तीन  ad  गन्ना  उत्पादकों  अन्य  कारखानों  तुलना  में
 wt

 से

 को  प्रति  टन  कितना  मुल्य  दिया  ;  सबसे  श्रमिक  चीनी  की  मिकदार  प्राप्त

 होती  क्या  में  जान  सकता हूं  कि
 उपरोक्त  दोनों  कारखानों  के

 गन्ना  उत्पादन  करने  वालों  के  लिए  सुत्र  लागू  होने  पर  मंड्या  के

 सन  १९५४-५५  वर्ष  के  लिए  कितना  गन्ना-उत्पादकों  कितनी  अतिरिक्त

 राशि  प्राप्त होगी  ? मूल्य  निर्धारित किया  गया  है  ।

 मैसूर  शूगर  फैक्टरी  थ्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :  पेरे  गये

 >
 लिमिटेड  मंड्या को  faq  जाने  वालें  प्रति  मन  पर  १  Fo  \9  YTo  न

 पर  सूत्र  लागू  होता है  ;  रोक  हिसाब  मंड्या  के  गन्ना  उत्पादकों  को

 शुगर  फैक्टरी  न्यूनतम
 Yo  रु०  प्रति  टन  का  yer  तो

 मंड्या  को  गत  तीन  वर्षों  में  दिए  गये  मिलेगा ही  |  इस  के  भ्र ति रिक्त  फैक्टरियों

 को  दिए  गये  गन्ने पर  उन्हें  ७  ९  Fo
 गन्ने  में  चीनी  की  मिकदार  क्या थी  ?

 तक  त्र  मिल  सकते  क्योंकि  मंड्या

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०
 ि. फक्टरी  उन  कारखानों  में  ह  जहां  कि

 सबसे  अधिक  मिकदार  म  चीनी  प्राप्त
 वी ०  कृष्ण प्पा  )  :  (=)  से  अपेक्षित

 सूचना
 दर्शाते  हुए  एक  विवरण  होती

 हैं
 ।

 सदन  पटल  पर  रखा  जाता
 श्री  बासप्पा

 :
 क्या  में  जान  सकता  हूं

 परिशिष्ट  ९,  अनुबन्ध  संख्या  ३८]
 fe

 होसपेट  के  गलना-मिल  मालिकों  तथा

 श्री  शिवनंजप्पा  प्रशन के  भाग  गाना-उत्पादकों  के  बीच  कोई  झगड़ा  था

 उत्तर  में  कहा  गया
 हें

 कि  और  क्या  सरकार  ने  उसमें  हस्तक्षेप  किया

 सूत्र  अभी  मंड्या  शूगर  फैक्टरी  था  और  कहा  था  सुत्र  लागू

 पर  लागू  नहीं  होता
 ।  जब  भी  यह  सूत्र  और

 सरकार की  इस
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 की यं वाही  के  क्यारी  अलैहि  परि  निहित  जाखिम-खंड को  सहारा न  लेने  का

 निकला  तथा  ठेकेदारों  से  हानि  पुरी  कराने

 का  कोई  न्यायोचित  कारण  नहीं  था  |

 श्री  एम०  वी ०  कृष्ण प्पा  :  जी  दां ।

 पाच  ae  पूर्वे  उनमें  झगड़ा  क्योंकि
 कया में  जान  सकता  हूं  कि  यह  हानि  बट्ट

 खाते  डाल  गयी  ह  अथवा  इसको

 ate  शुगर
 फैक्टरी

 ही  केवल  एसा

 जहां  fren  सुभ  लागू

 वसूली के  लिए  कोई  पग उठाए गय  हूँ
 ?

 नहीं  था  ।  प्रारम्भ  में
 उन

 में  कोई  थी  अलगे दान  :  ag  सच  हैं  किं इन

 समझौता  नहीं  हुआ  ।  इसलिए  बनना-उत्पादकों  ठेकेदारों  द्वारा  दी  जाने  वाली  र्ड्ट  की

 ने  गन्ना  देने  से  इनकार कर  दिया  समय  अवद्य  बढ़ाया  गया  किन्तु

 हमें
 हस्तक्षेप

 करना  पड़ी  are  सिनेमा  दोनों  बार  जो  समय  गया  था  वह

 सुत्र  कें  अनुसार  भुगतान  कर  दिया  बंघ  आधार  पर  बढ़ाया  गया  थी  ।  इसी

 जिस से  कि  22 Eo  ९  are  afatrat  सन्देह  नहीं कि  रेलवे  को  २४  हंजार  से

 मिल
 जाते  हैं

 ।
 कुछ  अधिक  की  हानि  हुई  जिसमें  से

 wo
 लोक  लखा  समिति  का  प्रतिवेदन

 अबे  तक  तीन  gare  रुपए  ठेकेदारों

 द्वारा  जमा  किए  गय  रूपए  की  जीत

 शी  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा

 कया  रूखे  मंत्री Ag  बताने की  कृपा
 wad  करें  लिये  गये  हैं  लोगों  २१  ज्ञान

 रुपए की  हानि  हुई
 लोक-लेखा  समिति  के  पांचवे

 प्रतिवेदन  के  परा  १४  की  निम्नलिखित  श्री  नागेश्वर  प्रसाद
 क्या

 सिफारिश के  सम्बन्ध  में  क्या  सरकार  न  में
 जान  सकता  हूं  कि  इस  हानि  को  वसूल

 कोई  पग  उठाया  है
 करने के  far  af  केंयिंवाही  की

 जाएगी
 ?

 (2)  सम्बन्धित  रेलवे  पदाधिकारी  के

 विरुद्ध  म्रनदांसनात्मक  हो  रङ्गराज  हम  इसे  पूरा  नहीं
 कर

 वाही ;  और  |

 f%)  हानि  द  थी  टी०  एन०  fag :  जो  कुछ  अभी

 और  कहा  गया  उसके  अनुसार  हानि न का

 अ  कारण  अधिकारियों  गधी
 \  यदि  तो  क्या

 समय  वृद्धि  है  ।  यदि  इस  हानि  को  पूरा
 राव  परिवहन  उपमंत्री

 करने के  लिए  नहीं  तो  कम  से  कम  इसके
 गल गेदा नं  )  लोक-लेखा  समिति

 न  इस  प्रकार  को  कोई  दीवारों  नहीं
 लिए  जिम्मेवार  लोगों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 करने के  लिए  सरक।र ने  क्या  पग  उठाया  है
 ?

 की
 हें  }

 प्रदान  नहीं  उठता  ।  शी  wana  :  जब  समयावधि  में  विधि

 श्री  नागवर  प्रसाद  सिन्हा :  मे  की  जाती  हे  तो  एक  प्रमाणपत्र

 त्री  जी  का  ध्यान  लोक-लखा  के  भरा  जाता  ह  जिस  में  कही  जाता  ह  कि

 माल  के  देर  से  देने  के  कारे  कई  हानि
 पृष्ठ  ९  में

 पैरा
 १४  की  ओर  आक्षित

 करता  हूं  जिसमें  कहा  है
 कि

 गी  दोनें  दो  Stet

 येह  बाते इस

 प्रशासन  ने  गलती  की  तथा  aft  a  में  नहीं  की
 गेई

 थी
 ।

 इंटेसिव
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 रेलवे  बोर्ड  ने  रेलवे  प्रशासनों  को  निदेश  दे
 श्री  बिश्वनाथ  राय  :  यह  कच्ची  चीनी

 दिए  हैं  कि  समय  वृद्धि  वाले  ऐसे  सब  हे  अथवा  परिष्कृत ?

 मामलों  में  सम्बन्धित  प्राधिकार  द्वारा  उक्त
 डा०  पो०  एस०  देशमुख

 :  परिष्कृत  |
 प्रमाणपत्र  संम्बन्धी  कार्यवाही  पूरी  की  जाए  |

 क्या  में  जान किसीਂ  afer  से  हानि  पूरी  करने
 का  श्री  एस०  एन०

 बास

 सकता  हूं  कि  इसका  वितरण  किस  प्रकार wet  नहीं  उठता  क्योंकि  ag  समय  वृद्धि

 ay  कारणों से  दी  गई  थी  ate  इसलिए  किया  गया ?

 यह  जोखिम  खंड  भरना  झ्रावस्यक॑  नहीं  डा०  पी०  एस०  देवदास
 :  यह  सूचना

 समझा गया  मेरे  पास  मौजूद  नहीं  यह  फरवरी

 थी  जी०  पी०  सिन्हा  माल  मिलने  तथा  me  में  बम्बई  कौर  मद्रास  में  आई

 से  ठेकेदार  को  कितनी  राशि  पेशगी  थी  और  हमने  इसे  राज्यों की

 दी  गई थी ?  अवस्यकता  के  अनसार  wafer  कर

 दिया  |  उन्हें इसे  बराबर  मूल्य  पर
 श्री  अलगेशन  मुझे  नहीं  मालूम ।

 है  ।

 मोनो  का  आयात

 श्री  कठ  सी ०  सोनिया  इसके  विक्रय *
 २९२४६.  थी  एन०

 से  सरकार  कों  कितना  लाभ  होने  की
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ०.  लै  सम्भावना  है  ?
 करेंगे

 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  यह १९५४  की  प्रथम  तिमाही  में

 चेकोस्लोवाकिया  से  कुल  कितनी  चीनी  श्रागणित  करना  कठिन  है  ।  यदि  हम

 अज्ञात  की  गई  ;
 हल्क  न  लगाएं  ती  काफी  लाभ  हो

 सकता  &  ।  किन्तु  यदि  हमें  पूरा  लक
 कंपा  amex  की  गई  यात्रा  झा

 चूंकि हैं  ;
 अंदा  करना  तो  लाभ  अधिक  नीं

 होगा ।
 क्या  यह  सच  है  कि  सारी  खेप

 बम्बई  के  लिए  निर्धारित  की  गई  शौर  हावड़ा  का  माल  गोदाम

 कुल  कितना  व्यय  gat  FQVVV  श्री  भागवत  झा  आनंद
 :

 कृषि  मंत्रो  पी०  एस०  देवामख ) भ्
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बतानें  कीं  कृपा

 करेंगे  कि  यह  सब  है  कि  हावड़े  के ३०,९७८  टन

 गोदाम  के  सबसे  ऊपर  के  को  माल

 प्राप्त  करने  वालों  द्वारा  युद्ध  से  पूर्व
 जी  नहीं  ।

 किराए  के  गोदाम  के  रूप  में  प्रयुक्त  किया

 लगभग
 8, ¥¢,  RB, Goo  रू०  जाता था  ?

 देशी  चीनी  की  क्या  यह  सच  है  कि  इस  समय श्री  छन०  राबिया  :

 तुलना  में  उत  ची
 गी

 का  प्रत  टन  मूल्य  यह  खाली  पड़ा  gar  है  ;

 क्या  at?  क्या  व्यापारियों  ने  गौतम  के

 ag  चीनी डा०  पी०  एस०  रूप  में  प्रयुक्त  करने  के  लिए  tel  की

 देशी  चीनी  से  बहुत  सस्ती  हैं  ।  मांग की  हैं  ?



 २१३७  मालिक  उत्तर
 मौखिक  उत्तर ५  मई  १९५४  ३१३८

 (7)  aff  तो  इस  सम्बन्ध  में  रेलवे
 के  दृष्टिकोण से

 कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 हो  सकती  रख

 रेलवे  तथा  परिवहन मंत्री  एशियाई  सामुद्रिक  सम्मेलन

 सचिव  शाहनवाज़  *2QC  श्री  संगण्णा  :  व्या  परिवहन

 युद्ध  से  qa  ५  के  मालगोदाम के  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 सबसे ऊपर  के  खन  का  केवल एक  भाग
 क्या  सरकार  ने

 अंतर्राष्ट्रीय
 श्रम

 ही  माल  प्राप्त
 करने

 वालों  द्वारा  किराए

 के  गोदाम  के  रूप  में में  प्रयुक्त
 किया  जाता

 संगठन  द्वारा  नुवारा  लिया  म॑  अक्टूबर

 १९५३  में  बुलाए  प्रथम  feat
 था  ।

 सामाजिक  सम्मेलन  के  नाविकों  के  पंजीयन

 जी  नियोजन  विषयक  सिफारिशों  को

 )
 जी  कार्यान्वित किया  हे  ;  तथा

 हि  ह  स  समझाइस इस  सम्बन्ध म॑  को  तो  किस  प्रकार

 चीज़  विचाराधीन  नहीं  है  ।
 यदि

 श्री  भागवत  झा  आज़ाद  qa से  पुर्व
 twa  परिवहन  मंत्री

 व्यापारियों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाओं
 अलग दन :  (=)  तथा  बम्बई  में

 की  तुलना  क्या  सरकार को  fated
 एक  सं विहित  नाविक  नियोजन

 कार्यालय ह  किं  इस  समय  उन्हें  दी  जाने  वाली  खोलने की  योजना  बनाई गई  है  और

 सुविधाएं  अपर्याप्ति  है
 ?

 आशा  ant  #  कि  oe  wa  sent

 कलकत्ता श्री  at  जो  सुविधाएं
 में  कार्यान्वित  जाएगी

 मौजूद  हें  हम  वह  परे  तौर  से  दे  रहे
 इस  प्रकार  को  कार्यालय  खोलने  के  लिए

 प्रारंभिक  काम  हथ  में  ले  लिया  गया  है  |
 हम  पूर्णतया  अनुभव  करते  हैं  कि  ये

 सुविधाएं  पर्याप्त  नहीं  हें  श्र  रेलवे
 श्री  संगण्णा  :  क्या  नाविकों  के  नियोजन

 प्रशासन  '  उन  मं  संधार  करने  के  लिए
 तथा  पंजीयन  के  लिए  कोई  त्रितलीय

 कदम  -  SOT  रहा  @  |  यह  एक  कहीं  अभिकरण  स्थापित  किया  गया  हूँ
 ?

 वृहत्तर  कार्यक्रम  का  नग  है  ।

 श्री  अलगेशन  :  इस  समय  जिस  ah

 श्री  भागवत  झा  आज़ाद  इन  के  भाग  करण  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  वह  एक

 के
 उत्तर  में  कहा  गया  कि  वहां  कोई  सरकारी  अभिकरण  किन्तु  हम  एक

 रिक्त  स्थान  नहीं  है  ।  क्या  यह  सच  हूँ  frets  सलाहकार  स्थापित  करेंग

 कि  उस  जगह  का  एक  बड़ा  भाग  सब  जिसमें  जहाज-मालिक  तथा  नाविकों

 भी  खाली  है  तथा  महज़  यह  दिखाने  के  को  समान  प्रतिनिधित्व  दिया  जाएगा  |

 लिए  fa  वहां  जगह  नहीं  बहुत सी  यह  बोर्ड  केवल  नीति के  सम्बन्ध  में  ही
 कार  चीज़ें  वहां  रखी  हुई  हैं

 ?
 नहीं  किन्तु  प्रक्रिया  के  बारे  में  भी  सलाह

 देगा
 श्री  शाहनवाज़ at:

 में  समझता  हूं

 कि  यह  अपने  मत  की  बात  है  ।  माननीय  श्री  कया  यह  सच  है  कि

 सदस्य  को  चीज़ें  बेकार  दिखाई  देती  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  Ch  सिफारिश
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 के  अनुसार  त्रितलीय  म्रभिकरण  में  नाविकों  तथा  २९  €+  १९५३;  २४  फरवरी

 को  प्रतिनिधित्व  देना  आवश्यक है
 ?  तथा  १४  १९५४  |

 शी  ~ ABTA  लुवारा  लिया  में  श्री  राम  क्या  में  जान  सकता

 खीवा  श्रीलंका  में
 कहीं  अन्यत्र जो  सम्मेलन  हूं  कि  बार  बार  ये  दुर्घटनाएं  क्यों  होती

 att  हुआ  ar
 उसने

 इस  व्यवस्था  हैं  शर  रेलवे  कर्मचारी इनके  लिए  .  कहां

 की  रचना के  विभिन्‍न  सुझाव  दिये थे  ।

 हम  सरकारी  तौर  पर  जिस  व्यवस्था  की
 शाहनवाज  इस  द माग पर पर

 रचना  कर  रहे  हं  वह  विद्यमान  स्थिति
 जो  दुर्घटनाएं  हुई  हें  वे  डिब्बों  के

 में  अघिक  समयोचित  मानी  जाती है
 ।

 पूजें  टूटने  के
 कारण  हुई  हें  ।

 कभी

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  क्या  एक्सिस  टूट  गया  कभी  ड्रा बैक  टूट

 नाविकों  के  कार्मिक  संघ  पंजीयन  तथा  गया  शौर  इन  बातों  के  लिए  रेलवे

 नियोजन  के  काम  में  दे  रहे  चोरियों  को  जिम्मेवार  नहीं  साना  गया

 यदि  तो  क्यों  ?  है  ।

 श्री  बल गे शन  :  ar  की  जाती  है
 श्री  राम  क्या  इन  पुर्जों  कौ

 कि  उनका  संपूर्ण  सहयोग  प्राप्त  होगा  ।  हालत  के  परीक्षण  के  लिए  रेलवे  कमंचारी

 जिम्मेवार  नहीं  होते  हें  ?

 रेल  दुर्घटना
 श्री  शाहनवाज़  में  प्रश्न  समझ

 FRSR.  श्री  राम  क्या  रेलवे
 नहीं  पाया  हूं  ।

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे :

 अध्यक्ष
 मेरी  राय  में  माननीय

 ()  १४  १९५४  को
 सदस्य  जानना  चाहते  हे  कि  इस  मागं  के

 लोहारू  तथा  रेवाड़ी  के  बीच  सतनाली
 इसी  विभाग  में  पुर्जे  क्यों  टूटते  हैं  ।

 रेलवे  स्टेशन  के  निकट  कोई  रेलवे  दुर्घटना

 हुई  तथा  श्री  aerate
 at:  श्रीमान ,

 तर  मार्गों  पर  ze  फूट  तो  होती  ही  रहती
 १९५३  तथा  १९५४  में  इस

 लाइन पर  अब  तक  हुई  देखना ओं  की
 है  ।  म  सादर  निवेदन  करना  चाहता  हूं

 तारीखें  ?
 कि  प्रतिदिन  लाखों  माल  डिब्बे  चलते  रहते

 zat  यह  स्वाभाविक  ही  है  कि  कहीं
 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा  त  कहां  किसी  के  पुर्जे  टूट  ae  ।

 सचिव  नवाज़
 at  राम  क्या  में  यह  समझ

 १४-३-१९५४  को  लगभग  बज  कर
 कि  श्राप  के  पास  आवश़्यकता  से  कम

 २०  मिनट  पर  जब  कि  उत्तर  रेलवे  के
 कमंचारी  हें  ?

 लोहारू-रेवाड़ी  मुख्य  माग  विभाग  में

 लोहारू  तथा  रेवाड़ी  के  बीच  नंबर  बी०  श्री  शाहनवाज़  खा: म में  प्रश्न  समझ

 ३  की  माल  गाड़ी  जा  रही  थी  तब  उसके  नहीं  पाया  हूं  ।

 १६  डिब्बे  पटरी से  उतर  गये  |
 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जानना

 २६  २६  चाहते  थे  कि  क्या  कर्मचारी  वर्ग  पर्याप्त

 १  तथा  २१  २  सितंबर  हूं  ?  क्या  यही  आपका  wet  है  ?
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 थ्री राम  जी  हा ं।  fe  tag  के  का  तेज़पुर

 रेलवे  कम्पनी  से  लिया  गवा
 झाहुनवाजं  शायद  मननीय

 सदस्य  ध्वनित  करना  चाहते  हें  कि  डिब्बों
 क्या  करन  का  विचार हू

 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्रो  क  सभा
 की  देखभाल  करने  वाले  संधारण

 चोरियों  की  संख्या  पर्याप्त  नहीं  है  ।  यह
 सचिव  झाहनवांज़  उस  स्थान

 पर  रेलवे  कर्मचारियों  के  लिये  wey बात  नही ंहै  ।  डिब्बों  की  देखभाल

 करने  के  लिए  हमारे
 पास  पर्याप्त  चारी  जायेंगे  ।  मशीनें  व  ge  शादी

 सुरक्षित  रखे  जा  रहे  ह  ।  यदि  आवश्यकता
 हैं  श्री रं  मध्यस्थ  के  निर्णय  में  भीं  इसका

 पुरा  हवाला  दिया  गया  है  ।  होगी  तो  एक  नये  शिल्पी  सकल  में  प्रयोग

 के  लिये  वे  आसाम  सरकार  को  दे  दिये

 श्री एल  एन०  क्या
 में

 जान
 जाया  ॥

 सकता  हूं  कि  बार
 x

 होने  वाली  इन

 दुर्घनाओं  की  समस्या  की  लांच  श्री  के०  पो०  त्रि पीठों  :  क्यां  यहां
 संच

 हू  कि  इस  संबंध में  ८ 4 त  पहिले  fader
 करने  के  लिए  जो  समिति  नियुक्त की  गई

 क्या  उसने  काम  शुरू कर  दिया है
 किया  गया  परन्तु  अत्  तक  नहीं

 झर  उसके  प्रतिवेदन के  कब  तक  दिय
 कियां  गया  है

 ?

 जाने  की  है  ?
 at  शाहनवाज  खां  यदि  कड़  नहीं

 किया  गया  है  तो  यह  रेलवे  प्रशासन  FT

 शाहनवाज़ समिति  अपना  दोष  नहीं  हू  क्योंकि  मशीनों  के  क्रय  का

 काम  पुरा  कर  चुकी  है  ।
 उत्तरदायित्व  आसाम  सरकार  पर  हैं  ।

 उनके  हमारें पांस आते ही पास  आते  ही  हम  वें  मकान
 अध्यक्ष  मसौदों  माननीय  सदस्य

 जानना  चाहते  किः  प्रतिवेदन कब  तक
 atte उन्हें  दे  देंगे

 प्राप्त  होनें  को  war  है
 ?

 श्री  कठ  पी०  त्रिपाठी  :  इंस  तथ्य  की

 देब्टिं  &  कि  माननीय  मंत्री  नं
 x

 a
 at  शाहनवाज़ a  प्रतिवेदन

 माननीय  wat  को  जा  चका  है  |
 खोलने  के  लिए  mame  सरकार  की

 मेवे  उपहारों  के  रूप  देने  कीं  वचन
 झायव्ययक  के  समय  भाषण  करते  हुएं

 माननीय  मंत्री ने  कहा  था  कि  ३०  अप्रेल
 दियां  क्या  wa  कहना  उचित  है  कि

 श्रीराम  सरकार  को  ये  मशीनें  मौतें  लेनी
 १९५४  के  पहले  जाना

 चाहिये  झ्र  ३०  १९५४  को  ही

 प्रतिवेदन  दिया  गया  |  श्री  शाहनवाज़  यां  आसाम  सरकार

 श्री  एम०  एल०  त्रिवेदी  क्या  वह
 को  रेलवे  मंत्रालय  से  निवेदन  अवश्य  करना

 चाहिये  ।  उन्हों  अभी  तक  नहीं सदन  पटल  पर  रखा  जाएगा
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  शान्ति  ।  में
 किया  है  ।

 थ्री  पी०  ato  बोस  :  ofgs उस अगला  प्रश्न  ले
 रहा हूँ  ।

 कारखाने  में  कितने  कारीगर  मेंमें  करते  थे

 ताजपुर  कारखाना  तथा  उनका  क्यों  भा
 ?

 #QQY4,  श्री  कठ  पी०  त्रिपाठी  :  क्या
 शाहनवाज़ wi  इस  प्रदान  के

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  लिए में  पुसू बना  चाहता  हूं  ।
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 डे  बनान ेके  बाहें  का  परिमाप
 रेलवे  लंबा

 परिवहन  उपमंत्री

 we  एक  age  ही
 करने  का  तथा

 छोटा  कारखाना  है  तवां  कारीगरों  की
 (@)  क्या  सरकर  का  इन  क्षमा  स

 भीਂ  थोड़ी  है
 ।  इस  संबंध में  कोई  भ्रम्य।वेदन  प्राप्त  gar

 थ्री  उठ  पी०  जीपी  मेरा  we

 यह  था  fe  क्या  यह  उपहार हू  या  आसाम
 संचार  उपमंत्री  राज  :

 सरकार की  मील  लेनी  पड़ेंगी  ?

 (#)  at  नागरिक उड्डयन  विभाग  तथा

 अध्यक्ष  महोदय  यह  उपहार  उत्तरपूर्वी  सीमा  अधिकरण  प्रशासन  का

 तथा
 बाद

 हां  तो  क्रय  करने  क  प्रदन कस
 कस

 विचार  लंबाई  पहाड़ियों  के  क्षेत्र

 उत्पन्न हो  गयां  हूं  ?  हो  सकता  है  कि  तथा  उत्तर  पूर्वी  सीमा  अभिकरण  क्षत्र  क

 अभी तक  आसाम
 सरकार  ने  ई |  खोल  परिमाप  करने  है

 की  योजना  नहीं  बनाई  है  ।
 (@)  श्रीमान ।

 श्री  अलग दन  :  भज
 ठाकर  लक्ष्मण  सिह  :  यह  कार्य  कब

 कल  यही  स्पिति  है  |
 आरम्भ  होगा

 ?

 भी  कठ  थी०  श्रिंपीडी  q
 a

 श्री  राज  बहादर  वास्तव  इसे
 जानना  चाहता  हूं  क्या  वास्तव  मे

 यथा  शीघ्र  wy  करने  के  लिए  gras

 ही  एक  उपहार  होगा  य  म्रासाम  सरकार

 को  इसके  लिये  भुगतान  करना  पड़ेगा  ?  प्रबन्ध  किये  जा रह ेहें  ।

 a  अन्तर्राष्ट्रीय  असैनिक  उड़्ड़यन  तथा  fara
 अध्यक्ष  महोदय  :  में  समझता  हूं  कि

 यह  उपहार ह  ।
 ऋतु  विज्ञान  संगठन

 हम  इसे  उपहार  रूप  *AYUR  श्री  है ०  सी०  सोनिया  :  क्या

 संचार  मंत्री  बतान  की  कृपा  करेंगे म  देने
 को  तेयार हैं  ।

 १९५४  में  अन्तराष्ट्रीय  af- were  महोदय :  रेलवे
 मंत्रालय  इसे

 उपहार रूप  में  देने  1  dare  है  परन्तु
 उड्डयन  तथा  विद  ऋत  विज्ञान

 संगठनों  को  कितना  वार्षिक  अंशदान  '  देना ग्रासिम  सरकार ने  कारखाना  खोलने  के

 लिए  योजनायें  नहीं  बनाई  हैं  ।  ी च्

 श्री न  पी०  त्रिपाठी  :  क्या  यह  सच
 सदस्य  देवों  की  कुल  संख्या

 क्यो

 इन  संगठनों के  प्रधान  क्या अध्यक्ष  महोदय  शान्ति  ।

 लय  कहां
 में  अग्रेतर  प्रश्न  ले  रहा हैं  ।

 क्या  उनके  केन्द्रीय  कार्यालयों
 स्तर  पूर्वी  सोमां  |... ६. |  में  हवाई  अड्ड  में  कोई  भारतीय  भी  काम  कर  रहा  है

 *२२५१  ठाकर  लक्ष्मण  fag  क्या  तथा  यदि  तो  तथा

 संचार  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 यदि  तो  वहां  we

 क्या  नागरिक  उड्डयन  विभाग  पथों की की  निर्यात के  लिये  सरकार  ने
 a

 का  विचार  उत्तर  पूर्वी  सीमा  क्षेत्रों म  gars  बया  पग  उठा
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 संचार  उपमंत्री  राज  :  अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विचार  है  कि

 से
 एक  विवरण सदन

 पटल  उन्हों  ने  कहा  था  कि  वहां  कोई  भारतीय

 काम  नहीं  करता पर
 रखा  जाता

 ।  दिखाये  परिशिष्ट '  ९,

 अनुबन्ध  संख्या  २९]  श्री  राजबहादुर  :  अन्तर्राष्ट्रीय  असैनिक

 उड्डयन  संगठन  में  तीन  काम
 (=)  विश्व  ऋतु  विज्ञान  संगठन  क्षे

 मामले  जिसमें  आजकल  कोई  जबकि  fara  ऋतु  विज्ञान

 संगठन
 में

 कोई  भारतीय  काम  नहीं  करता भारतीय  नहीं  सरकार  उपयुक्त  प्राणियों

 के  प्रार्थना  पत्र  उन  दिल्ली  तथा  विदेश  काय  मंत्रालय  का  FAT

 किया  पदों  के  लिए  भेजती  रही  जिनकी  नियम  यह  कि  किसी  विशेष  संगठन

 विज्ञापन  इस  संगठन  द्वारा  प्रकाशित  की  को  हमने  जो  कुल
 अंशदान

 देते  हें  उस  के  प्रति

 गई  थी  ।  पदों  पर  प्रतियोगिता  गत  से  २५  प्रति शत  से  अधिक  इधर

 उधर न  हो  ।  वास्तव  कमेंट्री वर्ग  में से  नियुक्तियां  होती  हे  ake  अब  तक

 कोई  भी  भारतीय  नहीं  चुना  गया  है  ।  हमारा  प्रतिनिधित्व इस  से  बहुत  कम  है
 ।

 श्री  क्‌०  सो०  सोनिया  :  को
 रेलवे  लखों  का  यन्त्रीकरण

 मद  (१)  के  प्रसंग  क्या  माननीय  मंत्री
 *

 2243.  पंडित  लिंगराज  मिश्रा :

 अंशदान की
 मात्रा  रुपयों में

 बतायेंगे
 ?

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  रेलवे  प्रशासन का  विचार  रेलवे

 यह  समय बहादुर :
 लेखों  का  यन्त्रीकरण करने  का  हँ  ?

 समय  पर  विनिमय  की  चढ़ती  वे  गिरती  दर

 पर  निरभर है  ।

 यदि  तो  यह  किस  क्षेत्र

 में  तथा  कितना  किया  जायेगा  ?

 श्री  कठ  सी०  सोनिया  :  लगभग
 इस  प्रस्ताव  से  कितनी  वार्षिक

 राशि क्या  हे  ?
 बचत  होने  की  प्राशि  है  ?

 श्री  राजबहादुर  :  हम  जानते  हैं  कि  क्या  यन्त्रीकरण  से  बेकारी फे  लेगी

 अमरीकी  एक  डालर  लगभग  पांच  रुपये  के  तथा  यदि  तो  कितनी  ?

 बराबर  होता ह  तथा  कनाडा  के  डालर  के  विदेशों  से  श्रावक  मशीनों  का

 विषय में  में  भी  ठीक कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  क्रय  करने  पर  कितना  व्यय  होगा  ?

 श्री  कठ  सो ०  सोनिया  :  मद  के  रलव  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 प्रसंग  में  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  तथा  (a),  पूर्वी  रेलवे  पर

 सर्वाधिकार वादी  गुट  के  देश  भी  इस  संगठन
 प्रयोगात्मक  उपाय के  रूप  में  केवल  कर्म  -

 के  सदस्य  हे  ?  चार्रीवर्ग  के  भविष्य-निधि-लेखों  का

 करण  किया  जा
 रहा  है  ।

 श्री  राजबहादुर  :  उनमें  से  बहुत से
 प्रयोग  के  परिणामों  के  संबंध  में

 शी  के०  सी ०  मद  (४)  के
 अभी  कुछ  नहीं  करा  जा  है  ।  आशा

 प्रसंग  क्या  वहां  काम  करने  वाले
 है

 कि  जहां  तक  कार्य  की  इस  इकाई का
 भारतीयों  की  संख्या

 हमारे  चन्दे  के  भ्र तु कुल  संबंध  ८९,०००  स०  की  वार्षिक  बचत

 है  ।
 होगी ।
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 प्रयोग-माल
 में  या  उसके  पहचान  डाकिया  जोवन  बोला

 कोई  कम  चारी  काम  से  अलग  नहीं  *QQUY,  श्री  एच०  एन ०  मुकर्जी
 :

 जायगा  संचार  मंत्री  याद  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 :

 कभी  कोई  q ora N  व्यय  नहीं  क्या  यह  सत्य  है  कि  कलकत्ता  में

 क्या  Bo  डाकीय  जीवन  बीमा  संगठन  का  काम जायगा  |  ७८,८८०

 बारीक  किराये
 पर

 ली
 रही  हें

 तथा  ay है  ;  ak

 उनका  यदि  प्रयोग  के  सफल  होने  क्या  ३१  १९५२  को

 गर
 ले  लौ  गई  ६९,२२५  रु०  होगा  |

 अन्त  होने  वाली  पंच  वर्षीय  की

 पालिसियों  के  सम्बन्ध  में  बोनस की
 घोषणा

 श्री  के०  पी०  त्रिपाठी  :  FAT  यह  सच

 करने  में  विलम्ब  मा ह  ?
 &  कि  सरकार  को  निरन्तर  किराया  देना

 पड़ेगा  या
 वे  मशीनों को  मोल  ले

 लेंगे  ?  संचार  उपमंत्री  :

 जी  नहीं  ।

 श्री  अलगेशन  :  किराया  प्रयोग-काल

 के  लिए  दिया  जायगा  ।  यदि  प्रयोग  सफल
 जी  नहीं  ।

 होता  हूँ  हम  मशीनों  को  उन  मूल्यों

 संगठन  के  कर्मचारियों  से  ge  अभिप्राय जो  मेने  अभी  यहां  बताये  मोल

 छे  लेंगे  के  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि

 के  पास  काम  बढ़  गया  है  किन्तु  उन  की
 श्री  के०  पी०  त्रिपाठी  :  यदि  यह

 संख्या  कम  कर  दी  गई  है  तौर  विभाग
 ष्ठापित  की  जाती  है  तो  इसकी  पू  जगत  अधीक्षकों  निम्न  तथा  उच्च  श्रेणी  के
 लागत  तथा  आतंक  लागत  क्या  होगी  ?

 चपरासियों  आदि  के  कुछ  पद

 श्री  अलगे शन  :  में  बता  चुका  हूं  कि  हटा  दिये  गये  हैं  ।

 उन  मशीनों  का  जो  प्रयोगात्मक

 उपाय  के  रुप  में  प्रयोग  की  जा  रहीं

 श्री  राज  बहादुर  :  वास्तव  में  स्थिति

 २,६९,२२५  रु०  wade  व्यय
 जीवन  बीमा  संचालक  ने  प्रभुत्व  किया

 के  wind  मेरे  पास  नहीं
 हू  कि  समय  तथा  श्रम  बनाने  के  कुछ

 श्री  डी०  सी०  फार्मा  :  में  जानना
 चाहता

 उपायों  के  निम्न  तथा  उच्च  श्रेणियों

 हूं  कि  संसार  के  कितने  देशों  में  लेखाकरण  के  wats  कुछ  पद  फालतू  घोषित  करने

 का  यन्त्रीकरण  सफलतापूर्वक  गया  पड़े  थे  भ्र ौर  हटा  दिये  गये  थे  ।

 a
 ण  तथा  हम।रे  रेलवे  मंत्रालय  को  रहे  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  क्या  यह
 विचार  कहां  से  मिला  ?

 सत्य  है  कि  हाल  में  इस  संगठन  में

 श्री  अलगे शन
 :  इस  समय  मेरे  पास  संचालक  का  गेट  पद  निकाला  गया  था

 वह  विस्व-व्यापमं  सूचना  नहीं  परन्तु  किन्तु  साथ  ही  कुछ  पलकों  के  पद  वापस

 यह  सिद्ध  हो  गया  हे  कि  पिछले  वर्षों  में  कर  दिये गये  हें  ?

 वे  अधिक  विश्वास  की  पात्र  है  तथा  यह  केवल  काम  बढ़  जाने  के  कारण

 शीघ्र
 परिणाम  बता

 सकती  बलिक  प्रचार  के  am  के
 लये
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 और  विभाग  की  विभिन्‍न  ment  के  अध्यक्ष  महोदय :  उन  के

 Fos
 बीच  समायोजन  स्थापित  करने  लिए  हहे  पास  पास  थे  ॥

 गया  करा  श्री  दाहनवाज़ खां : सामान्यता खां  :  सामान्यता  उन्हें

 श्री  rao  एन०  मुकर्जी  :  यह  पास  मिलता है

 नहीं  समझा  जाता  fe  प्रचार  के  कारण  श्री  विश्वनाथ  साथ  :  क्या  सरकार  का

 काम  बढ़  जायेगा  शर  कर्मचारियों  की  ध्यान  इस  बात  की  झोर  दिलाया  गया  है

 संध्या  घटाने  या  वर्तमान  कामचारी-वृन्द
 कि  उत्तर  पूर्वी  रेलवे  में  कुछ  रेलवे

 पर  काम  का  अधिक  बोझ  डलने  की  चारी  कई  बार  उच्च  श्रेणियों  में  भी  बिनाਂ

 आवश्यकता  नहीं  ?  टिकट  यात्रा  करते  हैं  ।

 श्री  झाहववाज़  सां  :  रेलवे  कर्मचारी

 श्री  राज  बहादर :  at  विचार  में
 प्रायः  काम  के  सम्बन्ध  में  यात्रा  करते  हे

 माननीय  सदस्य  यह  अनुभव  करेंगे  कि
 और  उन्हें  रेलवे  पास  दिये  जाते  है  ।  अतः

 समय  तथा  श्रम  बनाने  के  उपाय  अपनाने
 काम के  सम्बन्ध  में  बाहरी  करते  समय

 कारण-जो  कि  सब  कम्पनियां  मेंग्रपनाए
 उन्हें  बिना  टिकट  जाने  की  कोई  आवश्यकता

 जाते  हू--एक  ओर  तो  कुछ  कर्मचारी  फालतू
 नहीं  होनी

 हो  जायेंगे  किन्तु  यदि  काम  बढ़  तो
 श्री  विश्वनाथ  राय  :  क्या  सरकार का इन  कर्मचारियों  की  संख्या  भी  wage  से

 बढ़ाने  की  व्यवस्था  करेंगे  ।  मजिस्ट्रेटों  द्वारा  नियन्त्रण  को  अधिक  कडा

 करने  का  विचार  हे  ?

 बिना  टिकट  यात्रा
 श्री  शाहनवाज़  खां  :  मजिस्ट्रेटों  द्वारा

 *
 २२५५.

 श्री  विश्वनाथ
 राय

 :
 क्या  नियन्त्रण  का  प्रयोग  सफल  सिद्ध  हुआ  है

 रल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  और  मुझे  विश्वास हे  कि  रेलवे  मंत्रालय

 स्तर  पर  उचित  ध्यानਂ  दिया
 क्या  १९५२-५३  तुलना  में

 १९५३-५४  में  उत्तर  पूर्वी  रेलवे  पर  बिना  श्री  आर०  एन०  fag  क्या  में
 जान

 टिकट  यात्रा  में  कोई  कमी  हुई  थी  ;  और  सकता हं  कि  १९५२-५३  शौर  १९५३-५४

 में  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों
 क्या  सरकार  वा  बिना  टिकट

 से  कितना  रुपया  वसूल  किया गया  है  ? यात्रा  को  रोकने  के  लिए  इस  वर्ष  कोई

 प्रतिष्ठित  पग  उठाने  का  विचार  हूँ  ?  श्री  शाहनवाज़  खां  :  बड़ी

 मिकदार  में  रुपया  रसूल  gat  है  लेकिन

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्रो  के  सभा  अगर  आनरेबुल  मेम्बर  रकम  जानना  चाहते

 सचिव  शाहनवाज़  हैं  तो  मुझे  नोटिस  चाहिए  ।

 जी  हां

 सहकारी  संस्थाएं
 जी  हां

 FQVUE,  श्री  बी ०  के०  पटेल :  कपा

 श्री  विश्वनाथ राय  :  क्या  यह  सत्य  era  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 है  कि
 गत  वर्ष  कुछ  रेलवे  कर्मचारियों  को

 बिना  टिकट  यात्रा  करते  हुए  पाया  गया  क्या यह  सत्य
 हे  नि

 ६  (  किः

 दबा  उन्होंने  १९५४  में  एक
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 तहकारी  ५  मे  कहा  सरकार  कि  केन्द्रीय  सरकार न  सरकारी  क्र मं चा  रियों

 का  कृषकों  में  सहकारी  संस्थानों  के  निर्माण  की  दिक्षा  ate  प्रशिक्षण  की  सुविधाओं  को

 को
 प्रोत्साहन  देने

 का
 विचार  ate  संगठित  करने  और  बढ़ाने के  लिए go

 यदि  तो  इस  विषय में  क्या  लाख  रुपयों  की  व्यवस्था  की  हम  ने

 पग  उठायें  जा  रहे  हें  ?  ४०  लाख  रुपये  सहकारी  खेती  के  प्रयोगों

 के  लिये  प्लग  रखे  ५  करोड  रुपये

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  मध्यकालीन  तथा  दीघंकालीन  ऋणों  के  रूप

 जी  हा  में  दिये  जायेंगे  ।  foot  बेक  ने  भी  राज्य

 इस  विषय  में  जो  पग  उठायें  सहकारी  बैंकों  के  स्थान  देने  की  प्रक्रिया

 गय  उन  में  ये  सम्मिलित  ह  :  वित्तीय  को  उदार  बना  दिया  और  कृषकों  को

 सहायता  अधिक  अच्छे  अधिक  ण  अग्रिम  घन  रूप  में  मध्यकालीन  ऋण

 और  fer  की  व्यय  सरकारी  देनें  की  व्यवस्था  की  है  ।

 सहायता  are  ऋषि  सम्बन्धी  सामान  को

 बांटने  के  सहकारी  संस्थाओं  को  अमोनियम  सल्फेट

 सधा संभव  प्राथमिकता  देर  आदि  ॥

 FQ,  श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर

 श्री  बी०  के०  पटेल  :
 क्या  यह  योजना

 बया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १७  अगत

 भारत  के  सब  राज्यों  में  लागू  की  जायेगी  E43  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या

 डा०  पो०  एस०  देशमुख :  जी  ea  के  उत्तर  की  we  निदेश  करने  की

 श्रीमान  ।  सहायता  भारत  के  सब  राज्यों  कृपा  करेंगे  कौर  बतायेंगे  कि  एफ०  To

 में  वितरित  की  जायेंगी  पी०  ZYo  अमोनियम  सल्फेट  का  मूल्य

 fret  के  अमोनियम  सल्फेट  से  अधिक

 श्री  बी०  के०  पटेल  :  क्या  सरकार
 wig ?

 ने  हब  राज्यों  को  यह  योजना  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  कहा  हे  ।  कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 एफ०  ए०  सी०  टी०  शभ्रमोनियम  Ache  का
 डा०  पी०  एस०  aaa  जी

 मूल्य  feat  के  सल्फेट  से  इसलिए
 श्रीमान  ।  हमारा  उन  के  साथ  पत्र  व्यवहार

 दी ०
 रहता  हे  और  वे  जानते  हें  कि  कौन  कौन

 अधिक है  who  To  सी ०
 ~

 अमोनिया  सल्फेट  क  उत्पादन  पर  अधिक
 सी  सुविधाएं  उपलब्ध  हें  जहां  तक  प्रशिक्षण

 लागत  आती हैं  ।
 प्रौढ़  अन्य  बातों  का  सम्बन्ध  हम  उन  के

 सुनाव  मांगते  हें  और  उन  के  कर्मचारियों  श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर  :  van

 को  लेते  हैं  ।  संग्रह  में  ग्र मो नियम  सल्फेट  कहां  कहां  से

 श्री  एस०  एन  ०  दास  इस  ag  लिया  जाता  है  ?

 करियर  सरकार  ने  क्या  ठोस  पग  उठाये
 डा०  पी०  एस०  यदि  वे

 यह  चाहते  हें  कि
 यह  हमें  क

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  ये  केवल  कहां  से  प्राप्त  होता  है  तो  ये  चार  स्थान

 इस  के  लिये  नहों  कहे  जा  सकत े।  में  ह  अलवाय  का  रामपुर  का

 दर्पन  मानवीय  मित्र  को  बतला  सकता  हूं
 '

 सुन्दरी  का  कारखाना  और
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 कुछ  अन्य  कारखाने  जहां  उपोत्पाद  के  अध्यक्षा
 महोदय

 :  अगला  प्रश्न

 रूप
 में  बनता  है  ।

 मेरे  प्रदान श्री  वेलायुद

 श्री  एन०  श्रीकान्त  नायर  :  जब  सब  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।

 कारखानों  अमोनियम  सल्फेट  एक
 अध्यक्ष  महोदय  उन्हें  इसी  से

 स्थान  पर  इकट्ठा  जाता  तो
 ही  संतुष्ट  रहना  पड़गा  |

 केवल  एफ ०  To  सी०  टी०  अमोनिया

 सल्फेट  को  मूल्य के  ढांचे  में
 कयों  सम्मिलित  रेलवे  टाइम  टेबल

 नहीं  किया  जाता  ।

 श्री  अनिरुद्ध  सिन्हा
 न

 RWS

 डा०  पी०  एस०  देशभर  उन्हें  संग्रह
 व्या  रेलवे

 मंत्री  यहं  बताते  की

 म  आने  से  पहले  यह  लालच  था  कि  वे
 कपा  करेंगे  कि  १९५३  में  विभिन्‍न  रेले

 जब मालिक  मूल्य  प्रात  कर  सकेंगे  खंडों  के  टाइम  टेबलों  के  विक्रय  से  कितनी

 न्होंने  देखा  कि  वे  बेच  नहीं  सकते  कौर  सारे  राशि  प्राप्त  हुइ थी
 ?

 भारत  में  मूल्य  गिर  तो  फिर  वे

 2  विभिनन  खंडो  के  टाइम  टेबलों
 श  १९५३  को  संग्रह  में  आ  गये  ।

 अरब  वे  इस  में  सम्मिलित
 में  दिये  गये  वाणिज्यिक  अन्य

 पक्षों  से  कितनी  आय  हुई  थी  ?

 बे लाव थन  :  माननीय  मंत्री

 रेलवे  मंत्री  के
 ने  कहा है  कि  उत्पादन  की  लागत  अधिक

 सचिव  (att  शाहनवाज  : होने  के  कारण  एफ०  Wo  सी०  zo

 मो  निया  सल्फेट  का  मूल्य  अधिक  a  }  तथा  अपेक्षित  जानकारी  का  एक

 पटल  पर  रखा  जीता
 क्या  यह  सत्य  नहीं  हू  कि  उस  क्षेत्र  में  विवरण  सदन

 परिशिष्ट  ९, सिर  कौर  अन्य  स्थानों  अपेक्षा

 संख्या  ¥o | श्रम  का  न्यय  कम  हू
 ?

 डा०  पी०  एवज  देशमुख  मं
 श्री  अनिश  क्या  में  जान

 श्रम के  व्यय के  मामले  की  जांच  नहीं
 सकता  हुं  कि  रेलवे  प्रशासन  के  अतिरिक्त

 कोई  प्राइवेट  एजेन्सी  भी  क्या  रेलवे  टाइम कर  सका  |  पहले  उन्हों  ने  २८५  रुपये

 टेबुल  प्रकाशित  करती है  ?
 यदि  at, प्रति  टन  की  जो  कि  हम  सिद्दकी

 को  देते  ३९०  रुपये  प्रति  टन  टी  at  उन्हें  कछुए  रायल्टी  भी  देनी  पड़ती

 मांग  की  थी  ।  वास्तव  चूंकि  यह  एक

 ऐसा  कारखाना  जिस  में  मद्रास कौर  मुझे  विदित

 चा वन को ए-को  चीन  की  सरकारों  ने  बहुत  ह
 a

 | नहीं  “

 सा  धन  लगाया  ew  हम  इन

 श्री  टी  क०  चौधरी  क्या  में सरकारों  के  हितों  की  रक्षा  करना  चाहते

 थे  |  जान  सकता  हुं  . * . इस  कारखाने  को  बहुत  सहायता

 दी  जाती हे  ।  अध्यक्ष  महोदय
 :  शान्ति  |

 श्री  बेला यु बन  :  इस  का  उत्पादन  जब  तक  मे  उन्हें  न  उन्हें  नहीं

 यय  से  क्या  ara  है  ?  बोलना  चाहिए  ।  श्री  अनिरुद्ध  ।
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 अनिरुद्ध  सिन्हा :
 गतवर्ष  बुक  स्टालों  पर

 =
 रेलवे  टाइम  टेबिल  को  छपाने  में  कितना  भी  भेजे  ज़ाते  कौर  इनके  बेचे  जाने

 खच  हुमा  श्र  किन  किन  की  अनुमति दी  गई  है  ।

 मं  टाइम  टेबिल  प्रकाशित  किये
 रेल  भाड़े  का  चेक  हारा  भूगतान

 गये  ?

 २२५९,  श्री  देवगन :  क्या  रेलवे  मंत्री
 श्री  द्ञाहनवाज  खां  कल  कितना

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 खाता  हुआ  उसके  श्रादादोशूमार
 मेरे

 पास  नहीं
 a ्र  यह  ह  एक  रेलवे

 > |  क्या  पूर्वी  रेलवे  में  यह  प्रथा

 च
 अलादीन  अलाहिदा  होतें  हें  ।  तमाम  हैं  कि  वह  माल  प्राप्त  कर्त्ता त्रों  से  रेलवे

 टाइम  टेबिल  mast  अरर  हिन्दी  में  भाड़े  का  भुगतान  के  लिये  नकद  धन  के

 स्थान  पर  चेक  स्वीकार  करती
 छापे  जाते  हें  ।  मासिवा  सदन  रेलवे

 के  जहां  हिन्दी  भें  नहीं  छापे  गये  थे  |  पार्टियों  से  कितनी  राशि  तक

 रीजनल  लैंग्वेजेज  में  भी  छपते  है ं।  के  चैक  स्वीकार  किये  जाते  तथा

 लेकिन  अब  रेलवे  ae  की  तरफ से
 किस  प्रक्रिया  के  अन्तर्गत  यह

 ग्रोवर  इशू  गया  हूं  कि
 किया  जाता  है  ?

 रेले  में  भी  हिन्दी  में  छापे  जायें

 और  जो  आल  इंडिया  टाइम  टेबिल  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के

 ग्र ग्रेजी  में  छपता  था  वह  पहली  सचिव  शाह  नवाज  :

 maa  से  हिन्दी  में  छपेगा  ।
 पुरानें  फर्मों  स्टेशन

 विशेष  पर  प्रतिमास  औसतन  ५००  रु०  से
 श्री  टी०  क०  चौधरी  :  कया  माननीय

 ३,०००  रुपये  तक  का  माल  मंगाते  हैं सभा  सचिव  को  मालूम  हैं  कि  कलकत्ता  के

 उन्हें  भाड़े  का  भुगतान  चैक  द्वारा  करने
 न्य मेन्स  इण्डियन  teat  प्रकाशित

 का  अ्रधिकार  है  ।
 किया  जाता  है  ate  क्या  न्य मेन्स  को

 टीम  टे बुल्स  प्रकाशित  (  ष्  प्रतिभूति  निक्षेप  की  अधिकतम

 करने  के  लि  रेलवे  बोड़े  या  रेलवे  राशि  तक  के  चेक  स्वीकार  किये  जाते

 अधिकारियों  से  अनुमति  प्राप्त  हैं  ।
 a

 फर्मों  को  सरकार  के  पास

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  भूति  के  रूप  में  कम  से  कम  रेल  के  एक

 महीनें  के  भाड़े  की  राशि  के  बराबर  रोशि
 सम्भवतः  माननीय  सदस्य  यह  जानना

 ~  जमा  करनी  पड़ती  यह  प्रतिभूति  निक्षेप
 चाहते  हैं  कि

 रेलवे
 इस

 मामले  मं  कोई
 नकद  सरकारी  वचन  पत्र  बेक

 वित्तीय  सहायता  देती  हैं  ।

 की  प्रत्याभूत  देकर  करना  पड़ता  हैँ  ।

 स्टेशन  के  लिये श्री  टी०  क ०  चौधरी  :  वित्तीय  सहायता  यह  निक्षेप  ऐसे  प्रत्येक

 नहीं  ।  ये  गैर  सरकारी  एजेन्सियों  टाइम  करना  चाहिये  जहां  से  माल  भेजा  जाता

 टेनिस
 छपवाती  हैं  ।  में  यह  जानना  चाहता  है  या  प्राप्त  जाता  है  और  जहां

 हूं  कि  क्या  इनको  ऐसा  करने  की  कोई  फर्म  चेक  द्वारा  रेल  के  भाड़े  का  भुगतान

 स्थायी  अनुमति  मिलो  हुई  है  ।  करना  चाहते  हों  ।

 139  PSD.
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 अमरीका  कृषि  व्यापार
 दिष्टसंडल  श्री  रधुरामय्या  :  मेरे  प्रशन  के  द्वितीय

 भाग
 का  उत्तर  नहीं  दिया गया  है  । *२२६०,  श्री  रघरपमय्या  :  व्या

 तथा  कृषि
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  अध्यक्ष  महोदय  हमसे  वह  क्या

 करेंगे  :
 चीज़ें  लेना  चाहता  है  ?

 क्या  एक  अमरीकी  कृषि  व्यापार  डा०  पो०  एस०  ददामख भ्  :  हमारा
 शिष्टमण्डल  भारत  का  दौरा  कर  रहा  विचार  उसे  पटसन  का

 माल  तथा  तम्बाकू  देने
 का  है  |

 क्या  यह  दौरा  भारत  सरकार
 श्री  रघुरामय्या  इन  में  से के  कहने  पर  किया  जा  रहा  तथा

 किसी  वस्तु  के  सौदा  तय  हो  गया
 उसके  दौरे  का  क्या  उद्देश्य  =>  nm

 f ¢

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  जी  नही ं। कृषि  मंत्रो  पी०  एस०
 शिष्टमंडल  का  किसी  सौदे  को  अन्तिम

 जी
 रूप  से  तय  करने  का  उद्देश्य  नहीं  था  |

 satay  कृषि  व्यापार
 उसका  दौरा  तो  केवल  इस  मामले  की

 मंडल  नूरुल  १९५४  में  भारत  का  दौरा
 सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के  बारे

 किया  था  ?
 में  था  ।

 जी
 नहीं  श्री  बंसल

 :  क्या  भारत  सरकार  को

 इस  दौरे  का  उद्देश्य  भारत  की  मालूम  है  अमेरिका  में  गेहूं  का  बहुत

 कृषि  का  अध्ययन  करना  तथा  श्रमिक  अतिरेक  है  जिसकी  मात्रा  लगभग

 भारत  at  अमरीका  के  बीच  परस्पर  2,0,00,000  टन  यदि  ऐसा

 स्वीकारें  आधार  पर  माल  का  विनिमय  तो  क्या  उस  शिष्टमंडल  ने  भारत

 करने  के  लिये  नींव  डालना  ह ै।  सरकार  को  गह  की  इस  मात्रा  में  कुछ

 ऋण  पर  वस्तु  विनिमय  मूल्य
 श्री  रघरामय्या  :  भ्र मे रिका  में

 देकर  खरीदने  के  अधार  पर  खरीदने  का
 रोक  वाली  कृषि  की  पैदावार  कौन  सी  हैं

 सुझाव  दिया  था  ?

 जिन्हें वह  यहां  बेचना  चाहता  कौर

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  अमेरिका क्या  उस  शिष्टमंडल  ने  हमारी  किसी

 में  वास्तव  में  कितना  अतिरेक  हो कृषि  पैदावार  में  रुचि  दिखलाई  कौर

 यदि  ऐसा  तो  किसमे ं?  सकता है
 कि  इस  बारे  में  माननीय  सदस्य

 को  अच्छी  प्रकार  से  मालूम  हो  किन्तु  यह
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  जैसा  कि

 सत्य हूं  कि  उस  शिष्टमंडल  ने  इस  बात

 पहिले ही  पढ़े  गये
 उत्तर  में  बता  दिया

 को  नहीं  छिपाया  कि  इस  वर्ष  की  सारी
 गया  है  यह  सुचना  के  पारस्परिक  आदान

 फसल  बेचने  से  बची  हुई  है  ।
 प्रदान  का  मामला  ।  जिन

 चीज़ों  को  शभ्रमेरिका  हमें  देने  के  लिये
 श्री  बंसल  :  मेरे  प्रश्न  के  दुसरे  भाग

 उत्सुक  है  q  बिनौले  का  तेल
 का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  |

 तथा  दूध  का  पाउडर है  ।  श्री  भागवत  मा  आज़ाद  :  क्या  क  के  के  क
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  ग्र गला  प्रश्न

 दत  दरे
 पिक  रहा  है  सरकार  के

 लेता हूं  ।
 उत्पाद  दशक  राजस्व  में  कमी  हो  रही
 a

 चीनी  का  आयात

 २९६२,  डा०  रामा  राव  :  क  खाद्य  डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  में  समझता

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  हूं  कि  जिस  मामले  को  माननीय

 करण
 सदस्य  न  उठाया  उस  से  कोई  सम्बन्ध

 नही ंहै  क्योंकि  गन्ने  की  उपलब्धत  े
 विभिन्न  देवों  से  हाल  ही  में

 जो  सौदे  किये  गये  थे  उनमें  चीनी  किसਂ
 उतनी  ही  फिर  चाहे  इसका  गंड  बने

 या  चीनी  बनाई  जाय  |
 दर  पर  खरीदी  गई  थी

 उस  पर  भाड़ा  कितना  दिया  थी  एल०  एन०  मिश्र  :  किन  बातों

 गया  तथा  के  कारण  सरकार  विदेशों  से  चीनी  मंगाना

 भारतीय  बन्दरगाहों  पर  आने  चाहती  भारत  को  देश के  संसाधनों

 के
 पर  उसका  औसतन  मलय  कितना  था

 द्वारा  आत्मनिर्भर  नहीं  करना

 चाहती ?
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०

 तथा  ।  भारतीय  दरगाहों  डा०  पी०  एस०  देशमुख  हम  देश
 कि

 पर  भाडा  सहित  मृत्य  प्रतिशत  लगभग  को  आत्म  निर्भर  बनाने  के  अपने  उद्देश्य से

 ३६  पौंड  से  ३९  पौंड था  ।  नहीं  हट  किन्तु  कुछ  भागों  में  खराब

 मौसम  तथा  वर्षा  कम  होने  के  कारण
 (7  २७  रुपयों  ५  आनी  ३  पाई

 प्रतिमा  |
 फसल  पर  प्रभाव  पडा  AT  |

 डी  रामा  राव  जितनी  चीनी  हमने  गठन  को  खोई

 पहिले  ही  मंगाई  और  जितनी  हम  शीघ्र
 *

 QReR  श्री  विनती  मिश्र  क्या मकान  वाले  हें  उस  पर  कुल  अनुमान

 व्यय  कितना  होगा
 ?  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  गन्ने  की  खोई  से  बनाये
 डा०  पी०  एस०  देखा  :  यदि  देवा

 गय॑  कागज़  की  प्रति  टन  उत्पादन  लागत
 इतनी  आवश्यकता  ू  तो  हमारा  कितनी

 विचार  लगभग  पांच  लाख  टन  तक  मंगाने

 aa  में  हमें  इतनी  मात्रा  कीं  कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख )

 प्रावइ्यकता  होगी  ।  जैसा  कि  मेंने  पहिले  यदि  १००  प्रतिशत  खोई  का  गदा  प्रयुक्त

 बताया
 हैं

 900  टन  के  लिये  हमने  किया  जाय  तो  प्रति  टन  ७१४  रुपया  झर

 लगभग  ss डेढ़  करोड  रुपये  खर्च  किये  ।  यदि  ७०  प्रतिशत  खोई  का  गूदा  तथा

 ३०  प्रतिदिन  बांस  का  गूदा  प्रयुक्त  किर
 डा०  रामा  राव  क्यों पह  सच  हू

 कि  सरकार  द्वारा  का  waif
 जाय  at  प्रति  दन  ७८३  रुपया

 मलय  निर्धारण  के  कारण  हमारी
 "ors

 व्यवस्था  श्री  विभूति  feet:  यदि  यह  कागज

 पर  भार  पड  रह  हू  और  इसके  फलस्वरूप  बाजार  में  बेचा  जाय॑  तो  इसकी  कितनी

 किसानों  को  हानि  हो  रही  मिलों  को  कीमत  होगी  ?
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 डा०  पी०  एस०  दामन  :  एजेंट  प्राइस  दुर्घटनाग्रस्त  हो  गई  एक  जोकि

 बताना  तो  मुशकिल  है  लेकिन  १०  या  १५  पटरी  के  agit  छोड़  दिया  गया  इंजन

 पर  सेंट  सस्ता
 होना

 चाहिए  ।  टेंडर  शर  यात्री  गाड़ी  के  डिब्बों  से  टकरा

 गया  जिसके  परिणाम  स्वरूप  हाथ  से  सहारा
 श्री  विभूति  मिश्र  :  जब  देश  में  चारे

 लेने  वाले  थे  फूट  बोड  तथा
 की  कमी  है और  गरीबों  के  लिए  चय  घर

 बनाने  के  सामान  कमी  हैं  उस  समय  यदि
 किनारों  के  चौखटों  को  नुकसान  ग्रा  ।

 सरकार  बस  से  कागज़  बनाये  तो  क्या  फुटपाथों  पर  सफर  करने  वाले

 इन  चीजों  की  और  ज्यादा  कमी  हो  दो  यात्री  मारे  गये  तथा  अन्य  दो  यात्रियों

 कौर  क्या  इस  चारे  की  कमी  अर  गरीबों  को  गहरी  चोटों  आईं

 के  मकान के  सामान  की  कमी को  पूरा  तथा  ।  रेलवे के  सरकारी

 करने  के  लिए  सरकार  कोई  योजना  बना
 निरीक्षक  ने  इस

 रही  है
 |

 दुर्घटना  की  जांच  की  ।  उसकी  अस्थायी

 अध्यक्ष  महोदय  शान्ति  ।  आप  उपपत्ति  यह  है  कि  यह  दुर्घटना  उस  खुले

 केवल  तक  कर रहे  हें  ।  इसके  उत्तर  देने  की  खाली  बैगन
 से  हुई  थी  जो

 कि
 लाइन  के

 श्रवइयकता  नहीं  |  अगला  श्रवन  ।  सहारे  पड़ा  gat  था  जो  कि  तेजू  हवा  के

 कारण  ऐसी  जगह  पर  जा  पड़ा  जहां  वह
 रेलवे  दुर्घटना  यात्री  गाड़ी  से  टकरा  गया  जैसा  कि  उपरोक्त

 FRQEV.  श्री  रघुनाथ  सिह  क्या  भाग  के  उत्तर  में  बताया  गया है
 |

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  रघुनाथ  fag:  इसमें  रेलवे  की

 क्या  यह  सच  है  कि  १२  क्या  हानि  हुई  ?

 eae  at  पिड्गुराला  और  नढीकुडि

 श्री  दा हुन वाज़
 खां

 :  १२५०  साया  |
 स्टेशनों के

 बीच  न०  ११२८  यात्री  गाड़ी

 द्घटन।ग्रस्त  हो  गई  थी  ;  डाकखाने  को  इमारतें

 यदि  तो  कितने  व्यक्ति
 FREY,  श्री  एस०  सी०  सामन्त :  क्या

 हताहत  हुए  ;
 संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  इस  मामले  में  कोई  जांचਂ
 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के

 की  गई  ;  तहत

 TT  और०  एम०  एस०  कार्यालयों
 यदि  तो  इस  में  किन  किन

 आदि
 के

 लिये  नई  इमारतें  बनवाने  के  लिये
 बातों  का  पता  चला  ?

 ढाई  लाख  की  नियत  धन  राशि  में  से

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा-सचिव
 अंब  तक  कितना  रुपया  व्यय

 शाहनवाज़  :  जी  हां  ।  १२  कितनी  इमारतें  बनवाई  गई

 फरवरी  १९५४  जबकि  दक्षिण  रेलवे  के

 १९५४-५५ में
 कितनी  इमारतें

 पीडीपी  राजा  तथा  नाढिकुडि  स्टेशनों  के  बीच

 ना  ११२८  यात्री  गाड़ी  १५३  ४  वें  मील  में
 बन  जाने  की  ara  की  जाती  तथा

 से  जा  रही  थी  उस  समय  उससे  एक  उस  क्या  के  अनुसार  काय

 मालगाड़ी  जो  ७  १९५४  को  करने  में  कोई  कठिनाई  अनुभव की  जा  रही
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 संचार  उपमंत्री  राज  :  (५)  कुछ  च मामला  म द  ठेकेदार  काम

 सही  wf  २.  करोड  ५०  लाख  को  बिना  समाप्त  किये  ही  छोड़कर  चलें

 रुपया  है  |  कौर  एम०  एस०  जाते =

 कार्यालयों  आदि  के  लिये  नई  इमारतें  बनवाने
 (६)  यदि  इमारतें  किसी  ऐसे  स्थान

 सं पर  १९५४  के  तरन्त  तक  निम्न
 हें  जहां  सड़कों  अदि  की  व्यवस्था  नहीं

 राशि  व्यय  की  गई  न्य
 ह  जेसे  असाम  में  ऐसी  दशा  में  उचित

 नई  आस्तियों  पर
 संख्या  में  मजदूर  तथा  अन्य  सामान  प्राप्त

 करने  में  अत्यधिक  समय  लग  जाता है  | पूजी  व्यय  VV RY  लाख  रुपया

 मरम्मत  तथा

 प्रतिस्थापन
 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  प्रश्न  के  भाग

 उत्तर  के  निर्देश  क्या  सरकार
 व्यय  ३६  लाख  रुपया

 ने  विभिन्न  क्षेत्रों  द्वारा  इमारतों  पर  व्यय

 २५  को  जाने  वाली  ५०००  रु०  राशि  में  वृद्धि

 हं
 लगभग  १४६  जिनमें  विद्यमान  करने  की  सम्भावना  पर  विचार  किया  Q

 इमारतों  का  विस्तार  भी  सम्मिलित  alc  यद  तो  यह  वृद्धि  कितनी

 हां  ऐसे  मामलों  को
 अंतर

 सित
 श्री  राज  बहादुर  :  ५०००  Fo  की

 प्रक्रिया  के  उदाहरण  के  राशि  क्षेत्रो के  लिये  नहीं  है  ।  में  अपनी

 स्मरण  शक्ति  से  बता  रहा  हूं  कि  यह  राशि
 (१)  यदि  कोई  wots  न  की  जाय

 बीस  हजार  रुपया  है  इससे  अधिक
 तो  भूमि  के  अ्रधिग्रहण  में  ९  मास  से  लेकर

 १२  मास  लग  जाते  हैं  ;
 ५०००  to  की  निश्चित  राशि तो  विभागों

 के  लिये  हैं  ।  कार्य  को  और  शीघ्रता  से

 (२)  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को
 चलाने  के  लिये  इन  निर्धारित  वित्तीय  सीमाओं

 (१)  प्रारम्भिक  रेखाचित्र  (२)  ड।क  तथा  में  वृद्धि  की  जा  सकती  हे  यह
 तार  विभाग  की  स्वीकृति  तथा  (३)  केन्द्रीय  wed  विचाराधीन  है  ।

 लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  प्रारम्भिक

 प्रा कं कलन  तैयार  करने  में  लगभग  छः  मास  त्री  सी०  सामन्त  :  इमारतों  के

 का  समय  लग  हू  ।  लियें  जो  निधियां  प्रतिवर्ष  नियत  की  जाती

 (३)  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  ज़ब्त  किये
 जाने  की  सम्भावनाओं  को  दूर

 करने के  लिये  काय  वालियां  की  गई  है  ? डाक  व  तार  विभाग  के  प्रशासनिक  अनुमति

 के  माले  तथा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग
 श्री  राज  बहादुर  :  विभिन्न  कार्यों  की

 को  टेक्निकल  स्वीकृति  के  मामले  में  लगभग
 प्रत्येक  अवस्था  पर  अत्यधिक  छानबीन

 ४  मास  का  समय  लग  जाता है  ।  तथा  प्रगति  की  जांच  करना  ।  एक  कार्य

 (४)  कुछ  मामलों  में  केन्द्रीय  लोक  को
 पूरा  होने  में  कितना समय  लगता  हूँ

 निर्माण  को  सौंपे  गये  कार्यों  को  करने  की  इस  कार्यक्रम  का  पूरा  विवरण '  में  पहले
 yyor  नगा

 कोई  अपनी  एजेंसी  नहीं  है  at  V  लट  PIA  ही  अपने  उत्तर  में  दे  चुका  में  समझता

 राज्य  के  लोक  निर्माण  विभाग  से  करवाना  हूं  कि  माननीय  सदस्य  उसकी  सराहना

 करेंगे  | पड़त  दे  ।
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 श्री  एस०  सी ०  सामन्त :  क्यां  सच  में  यह  चाहूंगा  कि

 कोयले  की  खानें  भविष्य  निधि  योजना नहीं  विभाग  भानत-भिन्न  क्षेत्रों

 से  प्रस्ताव  एक  वर्ष  ग्रीम  प्रस्तुत  कर  देने  के  sara  अवशिष्ट  oo  मामलों  का

 के  लिये  और  यदि  ऐसा  तो  विस्तृत  विवरण  निरत  प्रकार  है  :

 बया  ऐसा  किया  जा  रहा है  ?  वापस  लिये  गये  अभियोगों  की  संख्या

 श्री  राज  बहादुर  :  काय  का  कार्य-क्रम  उन  अभियोगों  की  संख्या  जिनमें

 बना  लिया  गया  ait  एक  समय  निश्चित  अपराधी  छोड़  दिये  गये  थे

 कर  दिया  गया  जिस  तक  वे  तमंचा  रियों  उन  अभियोगों  की  संख्या  जिनमें
 की  समान  तथा  अन्य  जिस  वस्तु  को

 वाही  समाप्त  कर  दी  गई  थी

 आवश्यकता  हो  इनकी  ATT  प्रस्तुत  कर  सके  |
 अनिर्णीत  अभियोगों  की  संख्या  ७२

 कॉलेज  की  खानों  में  भविष्य  निधि  तथा

 बोनस  को  योजना  बिहार  में  १९५३  तथा  १९५४

 तक  कोयले  की  खानें  बोनस  योजना  के
 FQ VRE  श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा

 अधीन  अभियोग  चलाये  गये  ११  अभियोगों
 बया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 में से  अपराधी  गये  ।
 करेंगे

 शेष  दो  अभियोगों  में  से  एक  अभियोग

 विहार  में  कोयले  खाने
 अपराधी  द्वारा  क्षतिपूर्ति  करवा  क़र  वापस

 भविष्य  निधि  तथा  खानों  की  बोनस  योजनायें  ले  लिया  गया  कौर  दूसरे  अभियोग

 तथा प्रीमियम  के  अन्तर्गत  १९५३  का  अभी  निर्णय  होना  बाकी

 मान  १९५४  में  कोयले  की  खानों  के

 कितने  मालिकों  पर  अभियोग  चलाये
 श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा

 :
 किन

 कारणों  पर  ये  अभियोग  वापस  ले  लिये तथा

 गये  हें ?
 इनमें  से  कितने  मामले  में  वे

 अन्त  में  अपराधी  ठहराये  गये  ?  श्री  बी०  ato  गिरि  :  कोयले  खानें

 भविष्य  निधि  तथा  बोनस  योजनायें  अ  T=
 श्रम  मंत्री  वी०वी०  गिरि )

 १९५३  तथा  मार्च  ११५४  कोयले  १९४८  की  धारा  ९  (१)  में  यह

 उपबन्ध  हैं  कि  यदि  कोई  भी  व्यक्ति  इन की  खानें  भविष्य  निधि  १९४८

 के  भ्रन्तगत  १३०  तथा  कोयले  की  खानें
 बाघों  में  से  किसी  का  उल्लंघन  करता है  तो

 बोनस  १८४८  के  अन्तर्गत  १  १  लोगों
 उसे  कारावास  का  दण्ड  दिया  जायगा

 '

 पर  अभियोग  लगाया  गया  ये  अपराध  अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  तो

 कोयले  की  खानें  भविष्य  निधि  तथा  बोनस  अभियोग  के  वापस  लिये  जाने  के  कारण

 योजना  १९४८  के  म्रधीन  लगाये  जानना  चाहते  ष्ह्

 गये  हैं  ।  श्री  ato  ato  गिरि  अधिनियम

 कोयले  खाने  भविष्य  निधि  व्यवस्था  करता  हूँ  कि  अपराधी

 १९४९  के  श्रन्तगंत  ५३  मामलों
 ७,

 मालिकों  में  से  कोई  भी  उल्लंघनों  को

 मं  तथा  कोयले  की  खानें  बोनस  ठीक  करता  हैं  कौर  शिकायत  को  वापस

 १९४८  के  प्रतिशत  ९  मामलों  में  वे  ले  लेने  का  निवेदन  करता  तो  व्ययों  तथा

 अपराधी  ठहराये  ग  दूं  ।  विधि  द्वारा  किये  गये  व्ययों  की  क्षतिपूर्ति
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 करन के  पश्चात  ही  सरकार  की  oat  पाठ्य क्रम  के  दो
 वर्षों  में  छ

 अनुमति  से  ही  अभिषंग  वापस  लिया  निम्न  स्थानों  के  दौरों  का  आयोजन  किया

 जाता  ह जा  सकता  हू  |

 न चकराता  |  |
 श्री  नागेश्वर प्रसाद सिन्हा प्रसाद  सिन्हा  :  जिन  (१)

 रन पुर  तथा  होशियारपुर
 अभियोगों  में  वे  अपराधी  ठहराया  गये

 (२)  सह  Ra)

 क्षत्र  |

 क्या  उनमें  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  की

 (३) देहरादून  क्षेत्र  ।
 गई  थी  शहरों  बाद  को  मालिकों  को  कुछ

 धन  देना  पड़ा  अथवा  अपराधी  ठहराये  (४)  कुलू  तथा  कागड़ा  वन-क्षत्र  ।

 जाने  के  बाद  और  मुक्त  कर  दिये  जाने
 (५)  रामनगर  तथा

 के  बाद  उनको  उनके  भाग्य  पर  छाड़  द्वानीक्षेत्र  तथा  रुड़की  में  फ़ील्ड  इन्सानी

 दिया  गया  था ?  या रिंग  पाठ्य  क्रम  |

 श्री  वी०  ato  गिरि  (६)  बम्बई  पश्चिमी दायित्व  रह

 जता हूं
 तथा  मध्य  प्रदेश  तथा

 दक्षिणी

 इडियन  फारेस्ट  द ेदेहरादून  श्री  भागवत झा  भ्ाज्ञाद  sa  तथ्य

 २२६७.  श्री  भागवत  झा  आज़ाद  को
 दृष्टि

 में  रखते  हुये  कि  इन  में  से  तीन

 दौरो  का  उल्लेख  माननीय  मंत्री  द्वारा
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  देहरादून

 किया  गया  है  ये  स्थान  एक  ही  प्रकार
 के  भारतीय  फारेस्ट  कालेज  में  प्रशिक्षा

 प्राप्त  करने  वाले  विद्याथियों  की  संख्या  की  वनस्पति  के  क्या  सरकार  विभिन्‍न

 प्रकार  की  वनस्पति वाले  स्थानों बतान  की  कृपा  करेंग  ?

 अण्डमान  तथा  निकोबार  a

 सरकार  इस  संख्या  में
 समूहों  आदि  के  भी  दौरे  कराने  का  विचार

 वृद्धि  करने  का  विचार  रखती  है  ?
 रखती हैं  ?

 ry क्या  विद्याथियों  अध्ययन
 डा०  पा  एस०  देशमुख  में

 के  लिये  देश  के  विभिनन  बनों  में  दौरे  माननीय  सदस्य  के  सुझ/व  निर्देश

 पर  ल  जाया  जाता  ?
 विचार  करने  के  लिये  कर  दं

 एक  वर्ष  में  कितने  दौरे  किये  श्री  भागवत  झा  आज़ाद  इस  तथ्य

 भार
 ~
 जाते  ear  देश  के  किन  किन  की  दृष्टि  से  कि  इन  विद्याथियों  को

 म ं?  विभिन्‍न  बनस्पितयों  का  ज्ञान  कराया  जाय

 शर  इन  दौरों  पर  बहुत  धन  व्यय  होता
 कृषि  मंत्री  पी०  एस  ०

 क
 |  |  पाठ्य-क्रम  ६५

 Q@)  क्या  उनके  पास  कालेज  तथा  विद्या
 १९५३-५५

 तथा  १६५४-५६  के  पाठ्यक्रम  में  19६
 थियों  के  प्रतिनिधियों  कोई  सुझाव

 न  को  देश  के  भिन्न-भिन्न  भागों  में
 विद्यार्थी  हैं  ।

 ले  जाने  का  प्राप्त

 नदीं  ।
 डा०  पो०  एस०  दंदान  :  जसा  कि

 हाँ  ।  सभी  को  विदित  fe  यह  ख्यातिप्राप्त
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 बहुत  प्राचीन  संस्था है  कौर  मुझे  पूर्ण  वि  |  स  करेंगे  कि  कया  १९५३-५४  में  रेलवे  स्टोरों

 ह ैकि  कोई  भी  सुझाव  जो  भ्रनुसरण  करने  को  (१)  आदान-प्रदान  अथवा  (२)

 योग्य  रहा  होगा  उस  पर  विचार  तथा  डिपो  चोरियों  अथवा  अन्य  किसी  प्रकार

 अ्रचूसरण ष्  अवद्य  किया  गया  होगा  ।  से  कुछ  हानि  हुई  है  ?

 श्री  भागवत  झा  आज़ाद  इस
 यदि  ऐसा  तो  इनਂ  दोनों  में

 तथ्य  की  दृष्टि  से  इस  कालेज में  जो  से  किसी  भी  दशा  में  कितना  धन  अन्त्र  सित
 प्रशिक्षा  दी  जाती  बड़ी  महत्वपूर्ण

 और  कालेज  में  व्तंमान  विद्याथियों  की

 संख्या  ६७  उसके  खास-पास  जो
 क्या  कुछ  सामान  गया

 और  यदि  ऐसा  है  तो  कितना  ?
 देश  के  विभिन्न २  भागों  से  इतनी  बड़ी

 संख्या  में  ata  हुये  विद्यार्थियों  की  मांग  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के

 को  देखते  हुये  बहुत  ही  कम  है  कौर  सचिव  शाहनवाज़  a

 इसी  कारण  बहुतों  को  स्वीकार  कर
 हानि  निम्न  हुई  :

 दिया  जाता  सरकार  कालेज  में

 (१)
 में--लगभग

 विद्यार्थियों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिये  क्या

 ३,९५,०००  रुपया  |
 कार्यवाही  कर  रही है  ?

 (२)  डिपो  में  -  लगभग
 डा०  पी०  एस०  दशक  हमारी  सूचना

 के  अनुसार  यहां  के  प्रशिक्षित  लोगों  को
 yweooo  रुपया  |

 गैर  सरकारी  काम  मिलने  की  कोई  गुंजाइश  (7)  HT  तक  8,928  रुपये

 हीं  है  ।  हम  राज्यों  की  पन  मिल  सका  है  ।

 आवश्यकताओं  की  पूति  करते  हैं  ;  कौर
 श्री  के०  सी०  सोनिया :  इन  स्टोरों

 उनके  द्वारा  भेज  गये  उम्मीदवारों  को
 का  स्टाकਂ  करने  तथा  निकास  करने

 प्रशिक्षित  करते  हैं  ।  इन  परिस्थितियों  में
 के  लिये  रेलवे  का  कौन  सा  विभाग

 aq  लोगों  को  अधिक  सुविधायें  देने  से
 प्रभारी  है  ?

 कोई  लाभ  नहीं  क्योंकि  वे  साधन

 श्री  शाहनवाज़ खां
 स्टोर

 हीन  होने  के  कारण  विथ  होंगे  और

 इससे  कौर  भी  बे  हरी  बढ़ेगी  ।  श्री  के०  सी०  सोनिया  रेलवे  वर्क

 श्री  एस०  एन०  दास  ४  क्या  इस  बात  शापों  में  बनी  हुई  वस्तु ग्न ों  के  मूल्य  किस

 प्रकार  आंके  जाते  हें  ?
 का  कोई  रेकार्ड  रखा  गया  है  कि  प्रशिक्षा

 प्राप्त  करने  के  पश्चात  इन  विद्याथियों
 श्री  श्ञाहनवाज़ खां  हमारे  अपने

 को  कहां  नौकरी  मिलती  हैं  ?
 विशेषज्ञ  जो  उनको  बनाते  भी  हैं  शौर

 डा०  पी०  एस०  देशमुख
 :

 नि
 मूल्य  भी  निश्चित  करते  हैं  ।

 पहल  तो  उनको  राज्य  सरकारों  द्वारा
 स्लिपों  डायरेक्ट रि यां

 निश्चित  रिक्त  स्थानों  की  पूर्ति  के  लिये

 भेजा  जाता  है  ।  FR V0,  श्री  अनिरुद्ध  fag  :  क्या

 रेलवे  स्टोर  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 *FQIER.  श्री  सी ०  सोनिया  :  भारत  के  कितने  नगरों  के  लिये

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  टेलीफोन  डाथरेक्टरियां  छांपी  जाती  हैं  ;
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 क्या सब  a १९५३-५४  में  इन  की  छपाई  श्री  एस०  Qeto  दास

 कम
 नापा
 उच्च  १  वाले  टक्कर  को  स्वीकार पर  कितना  खर्चे  gat  ;  शर

 किया  गया  तथा  तो
 इसी  काल  में  इन  में  छपे

 के  कारण  ?
 पक्षों  से  कुल  कितनी  aa  हुई

 ?

 अध्यक्ष  इस  से  श्राप महोदय
 संचार  उपमंत्री  राज

 :  सतिक  व्यौरे  में  बहुत  गहराई से
 जा  रहे

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 ह  यह  बात  आपको  सरकार  पर

 तथा  यथासमय  सदन  पटल  पर  रख  दी
 छोड़नी  होगी  ।

 जायेगी  ।

 अब  हम  माननीय  सदस्य  के  oo
 श्री  एस०  एन०  दास  :  पिछने  सच्  स्थित  होन  से  तारांकित  प्रदत्त  संख्या

 में  इसी  प्रकार  के  प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  २२७१  को  दूसरी  बारी  ह q
 बताया  गया  था  कि  सूचना  एकत्र की  जा

 रही  थी  यथासमय  सदन-पटल  पर  अन्तर्राष्टीय  रेलवे  सम्मेलन

 रखी  जायेगी  ।  उन  कड़ों  के  एकत्र  *  vr  श्री  रघनाथ  सिह  क्या

 करने  में  कितनी  प्रप्ति हुई  है  ?
 यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 राज  बहादुर  माननीय  सदस्य
 अन्त -

 के  लाभ

 क्या  यह  सच  एक

 यह  बता  द  fe  विवरण
 राष्टीय  रेलवे  सम्मेलन  लन्दन  में  आयोजित

 दे  १९३३  को  सदन  पटल  पर
 किया  जाने  वाला  है

 रखा  गया  था  उसे  संसद-कार्य  चला
 ध्न्

 )  यदि  ऐसा  तो  क्या  भारत
 को  भेजा  था  तथा  उस

 इस  सम्मेलन  में  भांग  लेगा  तथा सदन  पटल  पर  यथासमय  रख  दिया  गया

 UT  |  इस  सम्मेलन  के  लक्ष्य  तथा

 श्री  एस०  एन  ०  दास  :  इन  faa  उद्देश्य क्या  है  ?

 नौ  को  किन  भरो  द्वारा  प्राप्त  रेलवे  तथा  उपमंत्री

 क्या किया  जाता  है
 ?

 टक्कर  लगाए  अलग  )  तथा  al.
 जाते  तथा  यदि  एसा  ठ  Ql  कहो  ATATT

 से  ?

 इस  संस्था  gou=

 राज  बहादुर  न्ड्र  गाय  स्तरीय  विशेषणों  द्वारा  समय  समय  पर

 जाते  हैं  ।  जहां  तक  दि न  का  सम्बन्ध  परस्पर  विचार  विमश  किये  जान  a

 यह  इस  वर्ष  दिल्‍ली  टेलीफोन  सुविधा  देकर  आधुनिक  प्रकार  के  रेलवे

 डायरेक्टर  के  लिए  सरकार  को  afar—  कारखानों  हितों  ग

 तम  लाभ  के  अधार  पर  मास  वासुदेव  सम्मेलन  के  सत्रों  के  दौरान  में  अध्ययन

 पब्लिसिटी  सर्विस  को  दिया  गया  है  ।  यात्रा  करके  तथा  अपनी  मासिक  पत्रिकाओं

 बम्बई  तथा  मद्रास  के  मामल  में  प्राविधिक  साहित्य  के  प्रकाशन  शादी  से

 यह  मस  पब्लिसिटी  सर्विस  आफ  रेलवे  की
 sat  तथा  fram  में

 इन्डिया  लिमिटेड  को  दिया  गया  है  ।  यता  देनों है  भारतीय  रेलों  इस
 139  PSD
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 जो  प्रौद्योगिकी  विज्ञान  के  क्या  यही  नीति  सभी  रेलों

 क्षेत्र  में  अपने  प्रकार  की  समस्त  संसार  में  के  सम्बन्ध  में  गई  है  ?

 एक  ही  मुख्य  संस्था  सदस्यता  से  बहुत  रेलवे  हितों  में  बिकने  वालें

 लाभ  उठाया है  ।  इस  सोडा  लेमन  रोगाणुओं

 के  विचार  से  परीक्षण  करने  का

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  दायत्वि  किस  पर  है  तथा  यह  परीक्षण

 feat  समय  के  बाद  किया  जाता
 डाक  व  तार  विभाग  विशेषज्ञ  a

 @
 ?

 समिति

 श्री  राधवय्या  क्या FREE  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा

 संचार  मंत्री  यह  बताने  कपा
 सचिव  शाहनवाज  :  \  )

 करेंगे  :  सोडा  लेमन  बेचने  के  लाइसेंस

 प्रार्थना  पत्रों  के  शाने  पर  जातें डाक  व  तार  विभाग  के

 कर्मचारियों  की  सेवा  दाँतों  के  सम्बन्ध  हैं  ।  बेचे  जाने  वाले  सोडा  लेमन  भारी

 में  जांच  पडताल  करने  के  लिए  नियुक्त
 का  जन-स्वास्थ्य  विभाग  द्वारा  प्रमाणित

 फैक्टरियों  से  जाना  आवश्यक  है at  गई  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशें  क्या

 gw  तथा
 तथा  इन  के  दाम  रेलवे  प्रशासन  द्वारा

 निश्चित  किये  जाते  है  ।
 सरकार  द्वारा  इस  समिति  की

 सभी  सिफारिशों  के  कार्यान्वित  किये  सभी  भारतीय  रेलों  के  सम्बन्ध

 जाने  के  क्या  कारण  हे  ?  में  इसी  नीति  का  अनुसरण  जाता

 संचार  उपमंत्री  राज  :

 उत्तर
 के

 भाग  में  निर्दिष्ट
 समिति  की  रिपोर्टो  at  एक  प्रति

 संसद  के  पुस्तकालय  में  गई
 सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  जन-स्वास्थ्य

 ्  विभाग  द्वारा  प्रारम्भिक
 ह  ।

 प्रमाणीकरण  के  रेलवे  प्रशासन
 समिति  की  कुछ  सिफारिशों

 भी  रेलवे  हितों  में  बिकने  वाले  सोडा
 को  स्वीकार न  करने  के  कारणों  का

 लेमन  ule  का  समय  समय  पर  परीक्षण
 उल्लेख  स्मिति  at  रिपोर्टे  जारी

 करते  ह
 किये  सरकारी  आदेशों  में  किया  गया

 सरकार  सेवा

 विभिन्‍न  रेलों  पर  सोडा  लेसन  आदि  *Q2ER.  श्री  ज कृष्णाचाय :  संचार

 बेंचने  के  लाइसेंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  के

 FQ YVR.  शी  सुनि स्वामी :
 मुश्किल  मार्गों  पर  डाक  के  ले  जाने  के  प्रभी

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की
 तक  चालू  हरकारा  मार्गों  की  कुल  संख्या

 करेंगे  कि  दक्षिण  रेलवे  पर  सोडा  लेमन  कितनी है  ?

 me  बेचने  के  लिए  ठेकेदारों  को  संचार  उपमंत्री  राज  :

 लाइसेंस  देने  के  सम्बन्ध  में  किस  नीति  डाक के  ले  जाने  के  लिए  देश  में  कुल  १९,६१३

 का  भदेसर  किया  गया  है  ?
 हरकारा-मार्ग  हैं  ।
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 डी०  डी०  टी ०  आयोजन  में  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  देने  के

 लिए  केन्द्र  खोले  जाने  वाले  हें  ?

 FRIES.  श्री  मुनि स्वामी  :

 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  (a)  कितन  केन्द्र  खोले  जाने  वाले

 क्या यह  सच  है  कि  कुछ  देशों में  मच्छरों  हैं  तथा  किन  किन  स्थानों  पर  ?

 तथा  कुछ  रोक  कीड़ों  ने  डी०  डी०  टी०  को
 वे  कब  खोले  जाने  वाले  हें  ?

 सहन  करने  की  समझता  प्राप्त  कर  ली  है  ?

 क्या  मद्रास  राज्य  में  भी  ऐसे

 क्या  सरकार  के
 ध्यान  में  यह  केन्द्रों  के  खोले  जाने  की  कोई  प्रस्थापना

 a
 बात  है  कि  मद्रास म  डी०  eto  सहन

 करने  वाले  मच्छर  पाये  जाते हूं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कुमारी
 यदि  उपरोक्त  भाग  का

 उत्तर  नकारात्मक  तो  इस  सम्बन्ध  में
 जी  हां  ।

 किस  स्थान  पर  गवेषणा  तथा  इस  समय  तो  केवल

 बम्बई  में  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  की किया  गया  है  तथा  इसके  क्या  परिणाम

 निकले हैं  ?  प्रस्थापना  है  ।  इसके  अतिरिक्त  प्रशिक्षण

 स्वास्थ्य  मंत्री
 के  भ्रल्पकालीन  पाठ्यक्रम  भी  राज़्यों

 अमृत  में  संगठित  किये  जायेंगे  |

 :  बताया  जाता  हूँ  कि  कुछ

 देशों  में  जैसे  भ्र भेरी का  तथा  यूरुप  के  तर  वही  क  में  ।

 कुछ  भागों  में  मच्छर  तथा  दूसरे  कीटाणु
 मसाला  जांच  समिति  की  रिपोर्ट

 डी०  डी०  टी०  को  सहन  करनें  के  समर्थ

 पाये गये  हैं  ।  FQ 93,  श्री  भागवत  झा  आज़ाद

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  २६
 जी  नहीं  ।

 Peay  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 भारतीय  मलेरिया  दिल्‍ली  १३१७  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  उत्तर  का

 दक्षिण  भारत  में  इसकी  शाखा  कुन्नूर  में  इस  निर्देश  कर  के  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बात  को  निर्धारित  करन  के  लिए  कि  क्यों  जांच  समिति  मुख्य
 मच्छरों  की  कोई  किस्में  डी०  डी०  टी०  का

 सिफारिशें क्या  है  !
 सामना  कर  सकती  हैं  नहीं  बड़े  पैमाने

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री
 : पर  प्रयोग  किये  गये  है  ।  इन  प्रयोगों  के

 परिणामों  से  पता  चला  है  कि  अभी  तक
 मसाला  जांच  समिति  ने  जिन  छः  फसलों

 के  बारे  में  जांच  की  उनके  बारे  में
 मच्छरों  की  किसी  किस्म  जिस  पर  कि

 परी ण  चुका  यह  सहन  शक्ति  नहीं
 उसने  पृथक  पृथक  रिपोर्टे  भेजी  हैं  ।

 समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  ये  हें  :
 आई हे  ।

 परिवार  आयोजन
 (१)  मिलें  काजू के

 उत्पादन  तथा  विक्रय  के  विकास

 onl  aface *QQER  स्म््ष  =o  सी :  के  लिए  एक  केन्द्रीय  विकास

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगी कि  क्या  यह  सच  है  कि  परिवार  यह  वस्तुयें  एकहित  दस  वर्षीय
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 योजना  अनुसार  डालर  जानकारी  दर्शाने  एक

 अधिकतम  राशि  जीत  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  हैं  :

 करती  ह्  ह

 तथा (२)  अमे  रिका  freq  में
 तृतीय  श्रेणी  के  यात्री  डिब्बे

 प्रचार  तथा  विक्रय  को  बढ़ाने
 Cd.

 के  लिए  विश्लेषण  अभिकरणों  की
 ठाकुर  लक्ष्मण  सिह  चरक :

 क्या  tea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  भारत  में  १९५३  में  तृतीय तथा
 श्रेणी  के  कितने  यात्री  डिब्बे  तैयार  किये

 (2)  मसालों  के  विकास  के  लिए  गय े?

 केन्द्रीय  राज्य  मंत्रणा
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 समिति  स्थापित  जानी
 :  भारत  में  E43  में  तूतिया  श्रेणी

 चाहियें  ।
 के  ३५३  शर  तृतीय  श्रेणी  का

 स्थान  रखने  वाले  २११  fad  जुलें  यात्री

 डिब्बे  गये  थे  ।  -

 Vii.  श्री  राघवय्या  :  संचार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  रेलवे  अस्पताल

 डाक  तार  विभाग  में  ioe,  श्री  मनिस्वामी ्य

 अतिरिकत  विभागीय  अ्रभिकर्ताश्ों  के  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 भत्ते  किस  आधार  पर  निश्चित  किये  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  किਂ  दक्षिण

 जाते  हैं  ;  तथा  रेलवे  पर  मायावरम्‌  रेलवे  दस्ती  में  एक

 aor  रेलवे  अस्पताल  बनाया  जा  रहा  हँ  ?
 इस  क्षमतानुसार  देश

 अतिरिक्त  विभागीय  अभिकर्ता  कितने ;
 ~

 इमारत  की  अनुमानित  लागत

 are  ?

 संचार  उपमंत्री
 राज  :

 रेलवे  परिवहन
 उपमंत्री  (att

 :  मायावती
 अतिरिक्त  वि  भागीय  अभिकर्ता  ं

 में  कोई  नया  अस्पताल  नहीं  बनाया  जा को  मूल  भत्ता  शौर  महंगाई  भत्ता  दिया

 जाता  है  ।  अतिरिक्त  विभागीय  रहा  ह्  |  ७०,०००  रुपये  की  अनुमानित

 कतारों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  मिलने
 लागत  पर  वहां  केवल  एक  डीएसपी

 बनाई  जा  रही  ह्  | वालें  भत्ते  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 सदन  पटल  पर  जाता  |  यह

 भत्ता  अतिरिक्त  विभागीय  अभिकर्ताओ्रों  द्वारा

 Soo.  श्री  पी०  राजभोज  :
 केवल  कुछ  समय के  लिये  जाने  वाले  एन०

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  कृपा डाक  सम्बन्धी  काम  का  पारिश्रमिक  होता

 है  आर  यह  मुख्यतया  उनके  किये  करेंगे

 जाने  वाले  काम  की  के
 अनुसार  क्या  west  संस्था  मं

 निश्चित  किया  जाता  है  ।  संचालकों  की  नियुक्ति  अस्थायी  और
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 क्या  उन  से  यह  कहा  गया  कि  यदि  चूकि  इन  पदाधिकारियों  का  रोजमर्रा

 वे  परीक्षा  पास  करेंगे  तो  उन्हें  नौकरी  काम  विमान-संचालन  से  ही  स्पष्ट  रूप  में

 में  रखा  जाएगा  ;  कौर  सम्बन्धित  संचालन  की  सुरक्षा

 यदि  ऐस  बात  नहीं  तो  इन  के  लिए  यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि

 उन
 में

 ऊंचे
 दर्ज  कायें  क्षमता  हो  । कर्मचारियों  पर  जिन्होंने  बहुत  वर्षों  से

 काम  किया  इस  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  द्वितीय  श्रेणी  के  हवाई  अड्डा

 क्यों  लगाया गया  ?  संचालकों  को  न  तो  प्रदिक्षणाथं  भेजा

 जाता  भर
 न

 उन  से
 इस

 बात  की
 संचार  उपमंत्री  राज

 :

 श्र  ।  हवाई  अड्डा  संचालक  आशा  की  जाती  है  कि  वे  नौकरी  जारी

 रखने  के  लिए  कोई  परीक्षा  पास  करें । श्रेणी  १  को  प्रारम्भ  में  नियंत्रण

 संचालक  एवं  विमान  क्षेत्र  डाक  तथा  तार  विभाग  में  दोस्ती

 ग्रीक  श्रेणी  १  की  पदवी  गई
 ४८१.  श्री  मुनि स्वामी  :  क्या

 जिन्हें  warmer  १९४६  में  भर्ती  किया
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ety

 गया  अपनी  नियुक्ति  से  प्रशिक्षण
 कि  क्या  यह  सच  है  कि  १९४६  के  हड़ताल

 सहारनपुर  में  प्रशिक्षा  प्राप्त  करने

 के  UR  परीक्षा  पास  करनी  थी
 ।

 निपटारे  में  सरकार  ने  यह  स्वीकर

 किया  डाक
 विभाजन

 के  पश्चात्‌  कई  अनुभवी

 चोरियों  के  पाकिस्तान  में  यह  काम
 लाइन मैनों  श्र  चतुर  श्रेणी  के  कर्मचारियों

 की  पदोन्नति  के  लिए  erat  पदाली
 असैनिक  उड्ड्यन  गतिविधियों  में

 में  ५०  प्रतिशत  रिक्तता एं  रक्षित  की
 वृद्धि  होने  के  परिणामस्वरूप  बहुत

 जाएंगी  ?
 उम्मीदवारों  को  ट्रांसफर  ब्यूरो  के

 माध्यम  से  भर्ती  करना  पड़ा  ।  चूँकि
 क्या  सरकार  १९४७  से  १९५३

 सहारनपुर  स्थित  प्रशिक्षण  केन्द्र  बन्द  कर  रिक्तता ओं  के  आंकड़े

 झर  यह  भी  बतायेगी  कि  इनਂ  facet दिया  गया  इन  लोगों  को  नियुक्ति

 से  पहले  प्रशिक्षित  नहीं  किया  जा  सका  पर  कितने  डाकियों  और  age
 श्रेणी  के

 ~
 दक्षिण  केन्द्र  फिर  पदाधिकारियों  को  पदोन्नत  किया  गया  ?

 इलाहाबाद  में  प्र

 से
 खोला

 उस  समय  यह  तय  हो
 संचार  उपमंत्री  राज  :

 पाया  कि  उन  सब  उम्मीदवारों  को  जिन्हें  जी  हां  ।

 पहले  प्रशिक्षित  नहीं  किया  गया  प्रशिक्षा
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही

 दी  जाएगी  ताकि  वे  संतोषजनक  ढंग

 प्रशिक्षण
 @  और  शीघ्र  ही  सदन-पटल  रखी

 काम  कर  सकें
 जाएगी |

 के  अन्त  पर  उन्हें  परीक्षा  पास  करनी

 पड़ती  ट्  ।  यदि  कोई  उम्मीदवार  परीक्षा  दी ०  एस०

 में  असफल  तो  उसे  शौर  बार  ¥C2  नवल  प्रभाकर  :  क्या

 केवल  उन  विषयों  या  पत्रों  में  परीक्षा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 देनी  पड़ती  है  जिन  में  वहं  पहली  बार  कि  दिल्‍ली  सड़क  परिवहन  प्राधिकार  की

 रह  गया  are  जो  हर  बार  सफल  १९५३-५४  की  रिपोर्टे  में  जिन  ७०

 बसों की  चर्चा  की  गई  उन  में  से रहते  उन्हें  अयोग्य  घोषित  किया  जाता
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 ३०  PSU  तक  कितनी  बसें  डी०  रेलवे के  मजिस्ट्रेट

 टीं०
 एस०

 को  मिलीं  ?

 ४८५.  श्री  भीखा  we:  क्या  रेलवे

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 :  जिन  ७०  बसों  की  चर्चा  की

 गई है
 उनमें  से  ४४  मिल  चुकी  भारतीय  रेलवे  अधिनियम  के

 और  शेष  २६  में  से  जिन  की  ऊपर  की  अधीन  राजस्थान  में  अपराधों  के  अभियोगों

 बाडी  बनाई  जा  रही  इस  महीने  के  का  निपटारा  करने  वाले  रेलवे  के  मजिस्ट्रेटों

 पहले  पखवाड़े  में  २४  मिलने  की  आठा
 bas

 की  संख्या  कितनी  है  ;

 ae  दोष  दो  बसें  दूसरे  पखवाड़े  र्म

 १९५३-५४  में  अभियोगों  तथा
 मिलेंगी  ।

 अभियोग  सिद्धि  के  मामलों  की  संख्या  कितनी
 बिना  टिकट  कौ  यात्रा

 है  ;  श्र

 ev.  श्री  देवगन  कया  रेलवे

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 इन  न्यायलयों  द्वारा  कितना

 जुर्माना  इकट्ठा  किया  गया  है  ?
 (*)  १९५१,  १९५२  शर  १९५३

 में  राजखरश्वान-गुग्रा  ब्रांच  लाइन  पर

 ~
 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री

 बिना  टिकट  की  यात्रा  करम  बाले  कितने
 अलगे शन

 )
 राजस्थान  में  इस

 व्यक्तियों  को  पकड़ा  गया  ;  कौर
 प्रकार  के  रेलवे  के  मजिस्ट्रेटों  की  अलग

 उपरोक्त  वषों  इन
 नियुक्ति  नहीं  की  जाती  हे  ।

 यात्रियों  से  कितना  धन  वसूल  किया

 यों  १९५३-५४  में
 भारतीय

 गया ?
 रेलवे  अधिनियम  के  अधीन  राजस्थान  में

 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री
 अ्रपराधों  के  अभियोगों  का  निपटारा  करने

 HOUT):  वाले  सिविल  मजिस्ट्रेटों  ने  १३४४  शझ्रभियोग

 १९५१  ¥V,C\go
 और  ९३९  अभियोग सिद्धि  के  मामले

 १९५२  4,RRo

 १९५३  MVR
 निपटाये  थे  |

 रु०  aTo  पा०
 ty)  इस  अवधि  में  सिविल  मजिस्ट्रेटों

 १९५१  च्

 १९५२  %0 G4  १०  0  ने  जुर्माने  के  रूप  में  १,२७१  रुपये  इकट्ठे

 १९५३  १०,१३७  x  किय थे  |

 nes  LID  OL  fae  pa
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 सदन  पटल  परे  रखे  गये  पृष्ट  भाग

 धाय  .१९५४  VEVe

 विभिन्न  अ  इजलासों  इत्यादि  के  सम्पन्न  में  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  को  बताने  वाला  विवरण  BEER  VER

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 आठवें  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  ¥EKR

 अ्रविलम्बनीयं  लोक  महत्व  के  विषय  पर  ध्यान  दिलाना--चिश्तिया  तथा

 बेतिया  के  बीच  te  गाड़ी  का  पटरी  से  उतर  जाना  ¥EHR— VERY

 सदस्य  की  दोष  सिद्धि  SEYR—— VERE

 दंड  प्रक्रिया  संतति

 संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव--प्रसमाध्त  ६५६--७१०

 ६  १९५४

 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 वित्त  frdae  पर  हुये  विवाद  के  दौरान  में

 सदस्यों  द्वारा  पुत्र  गये  कई  weal  के  सबन्ध  में
 टिप्पणियां

 BOR  १--४७१६

 arta  प्रत  के  उत्तर  की  शुद्धि  ढ  १६-४७  १७

 सधलिम्बगीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया

 किताबों  में  हुए  एशियाई  प्रधान  मंत्री  सम्मेलन  में  मो

 फिलिस्तीन  और  इसराईल  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  प्रधान  मंत्री  द्वारा

 व्यक्त  किये  गधे  विचारों  के  विष  में  समावार  पत्रों  की  रिपोर्ट  Lig  Pig  5१९

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  सीधे  itT——

 संयुक्त  समिति  को  सौंपने  तथा  जनमत  के  लिये  परिवा  लत  करने  का

 प्रस्ताव  तथा  दण्ड  प्रक्रिया  को  संबोधित  +रने  AST  श्री  एस०  नी ०

 राम स्वामी
 हारा  प्रस्तुत  विधेय  +  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का

 असमाप्त  SY  a—  Sior9k
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 संसद  सदस्य
 श्री  बी०

 एस०  तुडू
 का

 देहावसान
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 राज्य  परिषद  से  सन्देश  Vigo

 V9 विधेयक--परिषद  द्वारा  पारित  रूप  में  सदन  पटल  पर  गया

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  पर  ध्यान  श्रार्कीषत  करना--इस्पात  के

 '७९७८--  ४1७८० नये  कारखाने  की  स्थापना  का  स्थान

 सदन  पटल  पर  wa  गये

 निष्क्रान्त  सम्पत्ति  के  प्रश्न  पर  पाकिस्तान  से  हुई  बातचीत  के  सम्बन्ध

 में  विवरण  Siglo—— V9  2

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक--संयुक्त  समिति को  सौंपने  तथा

 परिचालित  चरने  का  प्रस्ताव--श्रसमाप्त  CO

 ८  १९५४

 आश्वासन

 प्रथम  प्रतिवेदन  का  उपस्थापित  VEL

 हिमाचल  प्रदेश  विलासपुर  विधेयक--याचनाओं  का

 ८  ११--र्व८१२ उपस्थापन

 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 चत्द्रनगर  जांच  झ्रायोग  की  सिफारिशों  के  बारे  में  भारत  सरकार के  निर्णय
 *

 VEY

 संसद  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  सम्बन्धी  विधेयक--पुरःस्थापित  बट

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक--संयुक्त  समिति  को  सौंपा  गया  ८  RR  VEN

 हिमाचल  प्रदेश  विलासपुर  विधेयक--संशोधित  रूप

 में  पारित  ८

 LECH AIAT AYE थ  त्न शिलांग  रेंज  तथा  छावनियां  विधि

 विंधेयक--संशोधित  रूप  में  पारित

 रबड़  तथा  विक्रय )  संशोधन  विधेयक--प्रवर  समिति  को

 सौंपने  और  परिचालित  करने  के  प्रस्ता1--्रसमाप्त  ¥CGG——¥F oF

 १०  १९५४

 लोक  महत्व  के  विषय  पर  ध्यान  दिलाना--र्सिंगरैनी  कोयला  को

 हैदराबाद  में  दुर्घटना  है. क  oVW——¥R Pa

 समितियों  के  लिये

 प्राक्कलन  समिति  ¥22%o

 लोक  लेखा  समिति
 FS Lo— Ve Ve

 लोर  समिति  में  राज्य परिषद्  के  सदस्यों  का  रखा  जाना  ह--

 भारतीय  प्रफुल्ल  विधेयक--पुर:स्थापित  १२
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 रबड़  पादन  तथा  संशोधन  विधेयक--प्रखर  समिति  को  सौंपने

 का  प्रस्ताव--स्वीकृत  SVYR—MRR

 हिन्दू  विवाह  विच्छेद  विधेयंक--संयुक्त  समिति  को
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 (9)  warts  विवरण  अस्थायी
 द

 संकल्प  संख्या  ¢(%)-—2To  बी०/५  ३,  दिनांक

 é  ?  ? सख्या  ७  कप  पांचवां
 ४

 म  रखा  गया  ।

 १९५२  दिया  संख्या  एस--१५१/५४]

 नन [  देखिये  परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध  संख्या  29.0  |  ~~  )  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 ८)  अनुकरण  विवरण  अस्थायी  र संसद  अधिसूचना  संख्या  2(8
 ूटी

 बी  /s
 का  चौथा  सत्र  9०५ ४ दिनांक  १  मई  में

 23421.0 ॥  रखी  गईं  ।  देखिये  संख्या  एस--१५१/५४|

 भर [  देखिये  परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध  संख्या  २८  |

 |  प्रतीक  अधिनियम  9°uUg  की

 धारा  2 (2)  के  परादिक  के  अन्तर्गत
 सागूदाना  के  दाने  )  अर  रेगमाल

 उद्योगों  इत्यादि  के  संरक्षण  के  सम्बन्ध  में
 जिस  में  इस  के  कारण  बताय  ET

 प्रदान  आयोग  के  प्रतिवेदन
 कि  उपरोक्त (४)  से  (६),  तक  में

 खित  दस्तावेज़ों  की  एक-एक  प्रति  नियत

 अवधि  के  अन्दर  क्यों  ~~
 हीं  रखी  जा  सकी वाणिज्य  तथा  उपयोग  मंत्री  दी ०

 दी ०  क्षमता  Tt)  में  प्रतीक  आयोग  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  shag  संख्या

 अधिनि  १९५१  किनारा  १६  की  उपधारा  एस--१५१/५४|

 2)  के  अंतगर्त  इन  प्रपत्रों  की  एक-एक

 प्रति  पटल  पर  रखता  अर्थात्‌

 गर-सरकारी  सदस्यो  विधेयकों

 (  cy tol  के  पर
 तथा  संकल्पों  संम्बन्धी  समिति

 सरक्षण  जारी  रखने  के  सम्बन्ध  में  प्रतीक

 आय  लग  [  पुस्तकालय  में  रखा  आठवें  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन

 गया  देखिए  संख्या  एस--१५०/५४]
 श्री  एम०  ए०  अय्यंगार

 (२)  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  गर सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा

 संकल्प  संख्या  92(3)  ZTo  बी०/५३  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  ण  आरव

 दिनांक  १  9°24  ४  A  रखी  वेदन  को  उपस्थापित  करता  |

 गई  |  संख्या  एस--१५०/५४

 (३)  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय
 अनिल (८  म्बनीय  लोक  महत्व  क

 अधिसूचना  सख्या

 विषय  फ्र ध्यान  दिलाना
 'बी०/५  २.  दिनांक  2  मई  284%

 चिश्तिया  तथा  बेतिया  के  बीच में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या

 रल  गाड़ी  का  पटरी  से  उत्तर  जाना
 uy]

 1  रेगमाल  उद्योग  पर  संरक्षण  जारी  महोदय :  मुझे  माननीय  सदस्यों

 रखने  के  सम्बन्ध  में  प्रतीक  आयोग  का  को  यहं  सुचित  करना  है ंह ैकि  नियम  २१५

 में  रखा  गया |  देखिये
 के  अन्तर्गत  मझे  श्री  ७ विभूति

 f
 मिश्र  तथा  श्री

 संख्या  एस--१५१/५४]  एस०  एन०  दास  से  पूर्व सुचना यें  प्राप्त  हुई



 ५२  अविलम्बनीय  ५  मई  १९५४  लोक  महत्व के  विषय  पर  ध्या  SRR

 लाना
 @  जिन  में  इस  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 पर
 और  दूसरा  चोटों  के  कारण  चिट चिकित्सालय

 विषय  ओर  रेलवे  मंत्री  ध्यान
 चिकित्सालय  में  जो  मरा  था  उसे  मिला

 दिलाया  गया है है  और  उन
 से  यह  प्रार्थना  व  ६४  व्यक्तियों  को  वोटें  पहुंची  थीं  | ्

 गई  है  कि  नहं
 उर उ  स  विषय में  एक  वक्तव्य दें

 २  मई  224.0  के  घटना  के  तरन्त  पश्चात  अर्थात  लगभग (2)

 Ro  ०५  बज  गाड़ी  का  डाइवर  सात  घायलों To  म०७  बज  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर

 चनपतिया  तथा  के  बीच  |  कर  इंजन  को  बेतिया  ले  वहां

 ३४४  डाउन  गाडी  का  उन्हें  तत्काल  चिकित्सालय  में  प्रविष्ट  करा

 पटरी  से  उतर  जाने  के  दिया  गया  |  इंजन  एक  खुली

 स्वरूप  दो  व्यक्तियों  की  सत्य  हो  कर  मोतिहारी  के  जिला  मेजिस्ट्रेट  तथा

 गई  और  छ  को  चोर  लग  —  पुलिस  सूर्या रट  के  साथ  नह  ve  az

 (  श्री  विभूति  घटनास्थल  पर  वापस  लोट  आया  |  टक  मं

 २).  जाता है  कि  अधिक  शाक्ति  के  भोजन  तथा  पीने  का

 २  ?  ९५४ की  रात्रि  को  पानी  भी  लाया  गया  था  |  नरकटियागंज  से

 at  रेलवे  पर  बेतिया  और  लवे  चिकित्सा  सहायता  गाड़ी रेलवे  डाक्टरों

 पतिंगा  रेलवे  स्थानों  बीच  एक  के  साथ  २३-०५  वें  पहुंच  गई  |
 असैनिक

 भयंकर  रेल  घटना  हो  गई  जिस  अधिकारी  चिकित्सा  aerdy  तथा  अन्य

 परिणामस्वरूप  कई  व्यक्तियों  की  सहायता  कर  पहले  ही  पहुंच  गये  थ  ।

 मृत्य  हो  गई  और  कई  यात्रियों  को  जिला  मे ज़ि स्टेट  इंजन  के  साथ  टक  में  २२

 गहरी  चोटें  आई  |  एस ०  को  ले  कर  ३-५-५४'क्ो  9-20  जज

 एन०  दुर्घटनास्थल  से  बेतिया  लौट  आया  ।  घायलों

 wa  तथा  परिवहन  उपमंत्री  को  जीपों  तथा  अन्य  गायों  मे  वहां  से

 दत :
 मुझे  सदन

 को  य  सुचना  चिकित्सालय  भेज  दिया  गया  ।  नरक  टि यॉ गज

 220.0
 हुए दुःख  होता ह ैहै  कि

 २  मई  को  और  समस्तीपुर  से  डाक्टरों  और  समस्तीपुर

 रात्रि  लगंभग  ८  बजे  जव  ak
 डाउन  ज़िदा  अधिकारियों  का  कर

 ्  oa पटना  पैसेंजर  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  सहायता  गाडियां  क्रमश  2.0

 नरकटियागंज  इकहरी  लाइन  विभाग  Veo  बज  रवाना  हई  मस्सत  करने

 पर  चनपतिया  से  बेतिया  जा  रही  तो  वाली
 गाडियां  समस्तीपुर  और

 गोरखपुर  से  VWI  o Betis  और
 एक

 छोटे
 से

 २०  फूट  स्पैन  के  पुल  पर  से
 Q Rak °  बज  स्वान  ।  समस्तीपुर  के  रेलवे गुजरते  समय  एक  बहुत  तेज  आंधी  गाड़ी  से

 टकराई  ।  उस  के  परिणामस्वरूप  गाडी  के
 पदाधिकारी

 तथा  ज़िला  पदाधिकारी

 छे  आगे  के  डिब्बे  जिन  में  इंजन  से  पिछला  3-4-  १९५४  को  २  और  द  सूजे  बाच

 एक  ब्रेक-वान
 भी  था  पटरी से  उतर  गये  और  दुर्घटनास्थल  पर  पहुंच  गये  |  बाद  म  प्रात

 गये  ।  इन  में  से  एक  द्वितीय  श्रेणी  तथा  =
 4-99  को महाप्रबंधक  पहुंच  गये  ।

 एक  इंटर-व-तूतिया
 श्रेणी  के  डिब्बों  को  बहुत  लगभग  १६-३०  बजे  लाइन  साफ़  क  दी

 क्षति  पहुंची  ।  पिछला  ब्रेक-वान  और  गई  ।  घायलों को  मलवे  में  से  निकालने  और

 उस  से  अगला  एक  adie  श्रेणी  का  डिब्बा  का  प्राथमिक  उपचार  करने  और  sr

 लाइन
 रह

 ।  नवीनतम  सूचना  के
 बेतिया  के  चिकित्सालय  में  पहुंचाने  के  लियें

 अनुसार
 दो  व्यक्ति

 मर  एक  घटनास्थल  तुरन्त  कार्यवाही  की  गई  थी  ।  कुमार  बाग



 YEu4
 दोष

 ५  मं  १९५४
 प्रकिया  संहिता  ४६५६९

 बेसिक  स्कूलं  के  अध्यापकों '  तथा  विद्यार्थियों  भेज  दियां  गया  है  और  श्रेणी  १

 ने  भी  सहायता  की  थी  ।
 ग्न  रखा  गयो  हैः  0.0

 में  से  2¥SASTTEAS  पर  या
 que ई

 प्रक्रिया  संहिता  न  ) बेतिया  के  असैनिक  चिकित्सालय  में  प्राथमिक
 fasan,

 उपचार  कराने  के  परिचित  चले गये
 ।  श्लेष

 जार  ह ४०  को  जिन  में  चार  रेलवे  कर्मचारी  और

 अध्यक्ष  महोदय  अब  सदन  परसों
 छे  सख्त  भी  सम्मिलित  हें  बेतिया

 के  असैनिक  चिकित्सालय  में  प्रविष्ट
 डा०  काटजू  द्वारा  प्रस्तुत  किये  wa  दण्ड

 :
 प्रक्रिया  संहिता  ,  विधेयक  को

 दिये
 गये  हैं  ।

 दोनों  सदनों  की  एक  संयुक्त  प्रवर  समिति
 स्थायी  रेल  मार्ग  की  लगभग  २००  रुपये

 को  सौंपने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  अग्रेतर

 की  क्षति  हुई  है  ।  इंजन  तथा  डब्बों  को  हुई  विचार  करेगा  ।

 क्षति  का  अनुमान  लगाया  जा  रहा  रे  लवे ry
 इस  के  साथ  ही  सदन  श्री  एस०  वी०

 के  सरकारी  निरीक्षक  नें
 अधिसूचित  किया  राम स्वामी  द्वारा  .१२  १९५४  को

 है  कि  वह  E49 LEU  को  चेतिया में
 अपनी

 ड  प्रस्तुत  किये  गये  इस  प्रस्ताव  पर
 विचार

 जांच  आरम्भ  कर  रहा  ल्  |
 करेगा  ्  अर्थात

 es
 दण्ड  प्रक्रिया

 सदस्य  की  दोष  सिद्धि  १८९८  में  अग्रेतर  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  पंडित  ठाकर  दास
 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सदन  को  यह  श्री  एच०  वी०

 सूचना  देनी  है  कि  मुझे  मजिस्ट्रेट  प्रथम
 श्री  के  ०  ay  टेक

 पुरुलिया  से  यह  संवाद  प्राप्त  हुआ  है  :
 श्री  एन०  सी०  श्री

 २८  2 @ & Ww,  मुकन्द  लाल  श्री  ए  ०  एम०

 ~  श्री  नागेश्वर  प्रसाद

 सदर  सब-डिवीजनल  श्री  एन०  श्री  आर ०
 कारी  मानभूम  के  पत्र  संख्या  Aas ,  श्री  शंकर  वान्ताराम

 दिनांक  २२-१-५४  के  अनुसार  में  श्री  कमल  मार  सरदार

 यह  निवेदन  करता  हुं  कि  श्री
 हुक्म  श्री  के०  Uo

 हरि  संसत्सदस्य  की  आज  डा०  श्री  सी ०

 बिहार  सार्वजनिक  व्यवस्था  संधारण  सी०  बिस्वास  तथा  प्रस्तावक  की

 १९४९  की  धारा  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये

 (५)  के  अंतगर्त  दोषी  ns ः  as
 ः  और  उसे  अगले  सच्च  के  प्रथम

 और  उन्हें  छे  मास  का  सादा  सप्ताह  के  अन्तिम  दिन  तक  अपना

 बास  दण्ड  तथा  ५००  रुपये  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  अनेक  :.

 दण्ड  अथवा  अथंदण्ड  न  देने  पर  तीन  दिया  जाये  पी

 मास  के  और  सादे  कारावास  का  श्री  वेंकटरमन  अपना  संशोधन  प्रस्तुत
 दण्ड  दिया  गया  है  ।

 उन्हें  कारागृह  करें  |



 बद  ao  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता
 ५  मई  १९५४  )  विधेयक  ERC

 भी  बेक टार मन  म  प्रस्ताव  लिय  इतना  समय  निश्चित  किया  कोई

 करता  ट  कि &  एतदर्थ  अनमान  लगा  कर  समय  निश्चित

 नहीं  किया  है  ।  परन्तु  यदि  सदन  समय  बढ़ाना
 प्रस्ताव  में  16  members  a  तो  एक  प्रस्ताव  रख  कर  एसा ता  ध्

 from  the  councilਂ
 किया  जा  हैं

 ॥  fara  हमें  सदन
 परिषद के १६ के  १६  ह |  के  oat

 यथासम्भव  अधिक  afar  की
 instructionf  to  consider

 परम्परा  बनाये  चाहिये  ।
 and  report  dn  the  provisions

 contained  in  the  Code  of  परन्तु  सदन  के  समक्ष  आंखें  चल  करे

 Criminal  Procedure  (Amend-  आने  are  विधान  संम्बन्धी  केय  at  फरियादी

 12nt  Bill  1952  by  Shri  को  देखते  हुए  मेरा  यह  सूझाव  कि  प्रवर

 Ss. V  vamaswamy  M  समिति  को  अधिक  बड़ा  वना  दिया  we

 ei  एस०  वी ०  राम स्वामी  संसद  और  प्रवर  स्मिति  मैं  अच्छी  प्रकार  विचार

 सदस्य  के  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  )  हो  चीन  पर  उस  प्रस्ताव  पर  संदेश  में

 विधेयक  9Ols छ  के  उपबन्धों  पर  वादविवाद  arse  आईं  कॉमन्स

 विचार  करने  और  उन  पर  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  यही  प्रथा  हैं  ।  परन्तु  इसਂ  at  नीचे  करन

 करन  अनुदेश  जोड़  दिया  जायें  ।  माननीय  सदस्यों  को  काम  |

 अध्यक्ष  महोदय  :
 संशोधन  प्रस्तुत  हुआ  |  अब

 और
 माननीय  सदस्य  समय

 श्री  बंसल  :
 बढ़ाने  चाहेंगे  प्रस्ताव

 कर
 कल  सदन  के  लगभग  सभी  भागो ंने  यह  सुझाव

 के  जैसी
 सदन  की  बच्छा  होगी  den  कर

 दिया  था  कि  वादविवाद  का  समय  बढ़ा  लिया  जायेगा

 दिया  जाये  ।  आप  का  इस  विषय  में  क्या

 निश्चय
 a  ?

 मुझे  माननीय  सदस्यों  को  यह

 देनी  हूँ  कि
 गज़ट  में  प्रकाशित  दण्ड  प्रक्रिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  इस  विधायक  की
 संहिता  १९५३  .  की

 प्रगति  तथा  इस  की  आवश्यकताओं  को
 मल  प्रतिलिपि  तथा  गह  कार्य  मंत्रालय  से

 देखना  चाहिये  ।  में  ने  इस  विधेयक  को  बहुत  प्राप्त  उस  पर  राज्य  सरकार  इत्यादि  के
 महत्वपूर्ण  समझ  कर  इस  कं  इस  सदन म  विचारों  के  सारांश  2)  की  प्रतियां
 प्रस्तुत  किय  जाने  से  पूवे  ही  माननीय  गृह

 प्रकाशन  विभाग  के  विक्रय  स्थान  से  माननीय
 त्  कर  गजट  म मंत्री  को  विशेष  अनुमति  ry

 सदस्यों  को  मिल  सकती
 प्रकाशित  करा  दिया  ।  इस  विधेयक  के

 सम्बन्ध  में  लोगों  की  सम्मतियां  भी  आ  गई  श्री  बंसल  :  मझे  विश्वास हे  कि  समय

 हैं  जो  सदस्यों  को  बांट  दी  जायेंगी  ।  इस  प्रकार  के  बढ़ाने  अथवा  न  बढ़ाने  का  निश्चय  करते

 विधेयक  न  केवल  कार्य  क्रम  मंत्रणा  समिति  समय  आप  इस  बात  का  ध्यान  अवश्य  रखा

 के  समक्ष  अपील  सारे  देश  के  समक्ष  था  कि  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते समय  म  ननीय

 और  कार्यक्रम  मंत्रणा
 समिति

 ने  ठीक  ही  इस  मंत्री  ने  दो  घंटे  तथा  अन्य  दो  भाषण कर्ताओं

 अवस्था
 में  वादविवाद  को  केवल  विधेयक  ने  भी  एक  एक  घंटा  लिया  है  ।  यदि यह  कम

 ः  ही  सीमित  रखनें  के की
 महत्वपूर्ण

 बातों  तक  इसी  प्रकार  चलता  रहा  तो  में  समझता  हूं
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 कि  केवल  आधा  दर्जन  व्यक्ति  ही  बोल  पायेंगे  ।  बताने  में  अधिक  समय  लगना  तो  स्वभाविक

 में  बोलने  का  safer  इच्छक ह  क्योंकि  में  ।  जैसा  कि  म॑  ने  कहा  था  यह  विधेयक

 ar

 era

 er  ee  a  समिति  को  सौंपा  जायगा  और  तदोपरांत

 विचार है  उस  की  व्याख्या करना  चाहता  हूं
 सदन  के  समक्ष  आयेगा  |  Ad:  समय

 यदि  विधि जीवी  सदस्यों  को  ही  बोलने  a  ही विधेयक  की  ट्रेवल  महत्वपूर्ण  बातों  पर

 आज्ञा  आप  देते  रहे  तो  जनसाधारण  के  चर्चा  की  जानी  चाहिये  सभी  सदस्य

 दृष्टिकोणों  का  विचार  अछूता  रह  जायेंगी  ।  बोलना  चाहते  ।  किन्तु  माननीय  सदस्य

 मेरा  यही  निवेदन  ह  कि  इस  वाद  इस  के  am  a  निर्णय  कर  सकते

 में  सभी  वर्गों  के  सदस्य  भाग  लें  ।  @
 za  ।  कोई  सदस्य  कितना  बोलते  उन  की

 इस  स्वतंत्रता  बाधक  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  तक  मेरे  प
 किन्तु  इस  प्रकार  अन्य  सदस्यों  के  माग  मेंਂ वे

 ar Q  |  इसा लय कोई  भी  प्रस्ताव  आया  बाघक  अवश्य  होंग  |

 GUA  देते  हए  मन  कहा  था  कि  माननीय

 सदस्य  स्वय  आपस  में  विचार  के  यह  माननीय
 सदस्य  कोई  संशोधन

 प्रस्तुत

 तै
 कर  लें  क्या  प्रस्ताव  सदन  में  प्रस्तुत

 करना  चाहते  किस  के  बारे  में  वह

 घन
 किया  जाना

 चाहिये
 ?  मुझे  विश्वास हं  कि

 माननीय  मंत्री  स्वयं  ही  ऐसा  प्रस्ताव  सदन  में  श्री  क्  आर०  wal

 प्रस्तुत  करेंगे  और  इस  में  सदन  को  सुविधा  परिचय :.  श्री  रामा  स्वामी  में  कुछ

 भी  रहेगी
 क्योंकि

 उस  समय  समय  का
 अपव्यय  नाम

 एसे  दिय  गय  हें
 हें  जिन  का  उल्लेख  माननीय

 किये  चिना  बडी  आसानी  से  काम  चालू  मैत्री  की  सूची  में  भी  किया  गया  lL,
 रखा  जा  सकता  है  ।  अन्यथा  हम  समय  बढ़ाने

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  संशोधन-माननीय
 के  पचड़े  में  ही  पड़े  रहेंगे  और  इस  में  विधेयक

 सदस्य नें  आज  ८४  ही  सं दन मं
 के लिये  जो  समय  निश्चित 2  वह  समाप्त  भी

 दिया  ;  चंकि  इस  की  पूर्वसूचना  नहीं
 हो  ।  इसलिये  सब  से  अच्छा  तरीका

 दी  थी  म॑  इसें  स्वीकार  नहीं  क  रसा  |
 यह  कि  आप  लोग  परामर्श  कर  लें  और

 इस  सम्बन्ध  सदन
 म  एक

 प्रस्ताव
 |

 इस  प्रकार  यह  संशोधन  समाप्त  हो  जांता

 ।'  यदि वह  इस  बारे  में  इच्छुक  हैं ay
 अभी  समय  काफ़ी  है--यदि  आप  चाहे  तो

 उन  माननीय  सदस्य  से  वह  परामर्श  कैरों

 दोपहर  बाद  सदन  की  aon  हो  सकती  |
 '  जिन्हों  a  विधेयक  को  सरवर  समिति  '  की

 यह  मामला  तो  सदन  की  स्वेच्छा  पर
 सौंपने  के  faa  प्रारम्भ  में  प्रस्ताव  किया  t

 frizz
 यदि  समझौते  के  आधार  कोई .

 चात  तैं
 हीती  हैं  ही

 उसे  सदन  मैँ लम्बा  किया
 उस  .  समय  इस  की  सूचना

 गया  र्  माननीय  जब  इतना
 संम्बन्धी  आ  को  हटा  देने  में  मझे  कोई  द  fet

 विधेयक  में  प्रस्तुत  है  at

 व्िधेयक्त  et  सम्बन्ध  जिन  से  हया
 नहींਂ  होगी

 fae  जिन  विभिन्न  पहलुओं  area  ata  पिल्ले  )  यहां

 हे  उन  का  प्रतिपादन  उन्हों  ने बड़े  कि  समिति

 अच्छे  ढंग  से  किया  सब  बातों के  या  प्रवर  स्मिति  सदस्य  वाद-विवाद में
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 भाग  नहीं लेते  है  किन्तु  कुछ  अवसरों  पर  यह  होता  है  कि  wa  किसी  संशोधन  fata

 देखा  गया  ws

 प्रवर  समिति  के  सदस्यों
 ने

 के  हारों  मिसी  को  हे
 वादविवाद  मैं  भाग  लिया है  घराना  म  al  जाता  ह  ता |  पहले  भाषण

 करने  वालों  को  तो  कॉफ़ी  ana  दिया  जाता  दन  ares  को  view

 है
 और

 ate  में  न्  वालीं  की  केवल  कुछ  के  साथ  सदस्यों  को  भेज  जाता  है  ब्रा फ््न्तु

 मिनट  ही  मिल  पाते  हैं  ।  पीछे  बैठने  वालों  इस  विधेयक  सम्बन्ध  में  fray  झरा

 को  का  समय  नहीं  मिल  पाता  है  और  बहुत  सी  धाराओं  म॑  संशोधन  करने  का

 उन  से  है  कि  वे  प्रवर  समिति  विचार  एसा  करना  सम्भव  नहीं  थी  |

 इसलिये  विशष  प्रबन्ध  कियां  और को  ज्ञापन  दें  ।  यदि  प्रवर  समिति  कों  ज्ञापन

 ही  aa  हैं  तो  फिर  यहां  हमारे  आने  क्या  विधि-विभाग॑  से  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की

 आवश्यकता  ar  ।  बहुत  सी  प्रतियां  ला  करे  पुस्तकालय  म

 अध्यक्ष  अध्यक्ष  सामने  रख  दी  गई  और  तीन  चार  दिन  हुए  तब

 भी  तो  कठिनाई  5,  समयाभाव  के  कारण
 बुलेटिन  द्वारा  इस

 की  सूंचना  सदस्यों

 गी  सदस्यों  बोलने  का  अवसर  नहीं  में  प्रसारित  कर  दी  गई  ह ैri  विचार

 fear  सकता  वादविवाद  पर  नियंत्रण  से  माननीय  सदस्य  के  का  पूरा  उत्तर

 देਂ  दिया  .  गया
 ह  ।  विधायक  के  सम्बन्ध  मं wat  के  लिय  विषय  का  विभाजन  करने

 तथा
 भाषण  देन  वालों

 का
 करने

 उन्हों  ने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  *किया  |  ह  [Fe

 सदस्यों  को
 आपस  में

 कोई  संगठन
 संशोधन  प्रस्तुत  करन  एवं  उस  को

 करना  चाहिये  |  अकेले  अध्यक्ष  द्वारा  नियंत्रण  देनें  कें  उपरान्त  उन्हों  समिति  का

 a  ~
 संभव  नहीं  है  ।  हो  सकता है  .  कि

 पीछे
 dod  होना  स्वीकार ae  लिया  उनका

 वालों  में  कुछ  ,  योग्य  व्यक्ति  और  उन्हें  संशोधन  सदन  के  समंक्ष  तो  नहीं  समझता

 किं  इसे  के  में  वे  अब  आग्रह  करेंग
 के  सम्बन्ध  में  अच्छी  भी

 हो  और  संभव  है  कि  में  उन्हें  न
 जानता

 प्रवर  समिति में  उन्हें नहें  बोलने  का  काफ़ी  अवसर .

 ऐसे  व्यक्तियों  के  में में  जानना
 चाहता  हूं

 सिलेगा

 और  प्रयत्न  करूंगा  कि  उन्हें उन्हें भी  बोलने  का  श्री  To  ठाकुर
 दास

 अवसर  मिले  |  अतः
 दलों  को  चाहियें  कि  वे

 के  साथ  भी  यहीं  कठिनाई  है  क्योंकि  उन्होंने
 भाषण  देने  वाले  सदस्यों  का  संगठन  कर

 भी  विधेयक  की  प्रवर  समिति  को  सौंपने
 छे  ।  और

 यदि  ऐसा
 हो

 गया  तो  मझे  विश्वास  के  लिये
 मेरे  जैसा  ही  संशोधन  रखा

 हें  कि  फिर  भविष्य  में  इंस  प्रकार  की  शिकायत॑  और  वे  प्रवर  समिति  के  भी  सदस्य  |

 सुनने
 मं  नहीं

 आयेगी
 ।

 अंबर  पंडित  ठाकुर
 दास  भार्गव  बोलेंगे  ।  अध्यक्ष

 महोदय  :  वह  प्रवर  समिति

 के  सदस्य  नहीं  हूँ  ।  परम्परा  के  सम्बन्ध  में श्री  वल्लाथरास  (  पुदुक़्कोटै  )  इस  छपे
 बोलते  हुए  परसों  मेंने  कहा

 था
 किसी

 हुए  विधेयक  में  वर्तमान  अधिनियम  की  भी  सदस्य  को  बिना  उस  की  स्वीकृति  के तत्स्थानी  धांराय  नहीं हैं  |  यह  बहुत

 अवर  समिति  का  नहीं  बनाया  जाता पूर्ण बात  मेरा  सुझाव हैं  कि  माननीय

 है
 ।

 स्वीकृति  देने  से  ga  माननीय  सदस्य  को गृह मंत्री  सदस्यों  के  लाभ  उन्हें  छपवा  दें  ।

 यह  बताना  होता  हैं  कि  क्या
 वह

 प्रवर  समिति अध्यक्ष  महोदय  इस  की  बयां
 का  सदस्य  होना

 चाहते हैं  अथवा  विधेयक  के

 माननीय  को  बताऊंगी  ।  विमान  बारे  में  यहां  बोलना  चाहत  ह  ।  aaa
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 श्री  वल्लाथरास  ने  उस  दिन  अपनी  धारा  १६२  के  उपबन्धों  के  अन्तरगत  घारा

 स्वीकृति
 प्रवर  समिति  का  सदस्य

 होने
 के

 १६१३)  में  जिन  बयानों  की  व्यवस्था

 यें  दी  थी  अतः  उन  के  बोलने  का  प्रशन  की  गई  है  केवल  वे  बयान  ही  नहीं  अपितु

 नहीं  उठता ॥  बयानों  की  प्रतिलिपियां  भी  दी  जानी

 ह  ।
 महोदय  पीठासीन

 सन  १९२३  में  इस  विधि  में  परिवर्तन
 पंडित  ठाकर  दास  भाग  सदन  यह

 कर  दिया  wat  था  ।  माननीय  मंत्री  को  मं
 अच्छी  तरह  जानता  हें  कि  यह  विधेयक  कोई

 मामूली  विधायक  नही ंह  ।  अकेले  इस  विधेथक्र  यह  आश्वासन  देता हं  कि  अब  इस  विधान

 में  लगभग ६०  विधेयक  सम्मिलित  उसी  के  द्वारा  यह  हो  गया  है  कि  प्रत्येक

 बयान  की  चाहें  वह  डायरी  मं  हो  अथवा दृष्टि  से  इस  विधेयक  के  लिये  समय  मिलना

 एक  प्रतिलिपि  दी  जानी  चाहिये
 चाहिये  ।  सदन  को  चाहिये  कि  az  इस

 विधेयक  के  लिये  अधिक  समय  की  व्यवस्था  घारा  १६२  को  हटा  कर  और  उसे

 कर  |  खंड  RR  के
 साथ

 मिला  कर  अपराधी के

 उस  महत्वपूर्ण  अधिकार  को  आप  छीन  रहे दंड  प्रक्रिया  सहिता की  घारा  १६  (2)

 ह  कि  यदि  हें  जिस  का  कि  वह  आज  तक  अधिकारी में  ऐसी  व्यवस्था  की  गई  By re)

 इन्सपेक्टर  चाहे  तो  वह  गवाहों  के  बयान  रहा
 ह  ।  यदि  यह  हो  गया  तो  इस  से  अपराधी

 की
 बहुत  बड़ी  हानि  होगी  ।  जहां  उन्होंन

 अलग  कागज  पर  ले  सकता  है  ;  माननीय

 भारा  १६१  के  उपखंड  (३) के  अन्तर्गत wal  जी  के  विचार  मने  यह  निवेदन
 ar

 किया  था  कि  वह  इस  विधेयक  में  ऐसी  व्यवस्था
 बयानों  को  सम्मिलित  किया  ्  वहा

 करें  कि  गवाहों  के  बयान  जिन  कागज़ों  पर
 धारा  १६२  के  अधीन  सभी  विवरणों को  भी

 सम्मिलित  कर  लेना  चाहिये  ।  अभियुक्त
 fea  जायें  उन  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार

 का  अधिकार उस  से  नहीं  छीना  जाना की  भी
 गड़बड़ी

 न
 होनें  दी  जाये  |  चूंकि  यह

 फिर
 चाहिए |  यह  टी  महत्व प्रण  अधिकार

 क
 बहुत  ही

 महत्वपूर्ण
 विषय  हू

 से  यही  बात  में  दह रीता  |  2  |

 के  साथ  कहना  पड़ता  ह  कि  प्रकटत
 दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारो  १६२

 यह  विधेयक  उच्च  कोटि  विधिजीवियों
 हटाई  जा  रही  ह  ।  इस  धारा  की  उपलक्षणाओं

 द्वारा  तयार  किया  गया  हैं  किन्तु  var  मालम
 को  हमें  अच्छी  तरह  समझ  लेना  चाहिये  ।

 होता  ह  कि  उन्हें  प्रारम्भिक  न्यायालयों  का
 ahs  के  मामले  में  अभियान  को  जो  अधिकार

 ox  भी  ज्ञान  नहीं
 दिये  गये  ष  धारा  १६२  उन  FT  आधार

 आजकल  इन  बयानों  का  धारा  १६४  के  अनसार  ये  बयान  कभी

 उपयोग  गवाहों  की  शहादतों  में  परस्पर  भी  पुलिस  के  पास  नहीं  रहते  ह  fret

 विरोधी  बातें  बतान  के  लिये  किया  जाता  पुलिस  अधिकारी  के  पास  उन्हें  भेजना

 ह  ।  प्रत्येक  सुनवाई  के  fea  गवाहों  के  ये  मित  है  ।  इस  धारा  के  अनसार  बयान  लेने

 ज़बान  अब  पुलिस  के  लिये  बड़े  महत्व  के  बाले  दंडाधिकारी को  ये  बयान  उस  न्यायालय

 अपन  अनुभवों  के  आधार  पर  में  मान  को  भेज  देने  चाहियें  जिस  में  उस
 निब  मंत्री  को  यह  बताना  fe

 की  सुनवाई  ।  तो
 पुलिस
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 इन्सपेक्टर  को  इन  तथ्यों  को  जानना  ही  है  वह  तो
 में  जानता  नहीं  हूं  परन्तु  अपने

 देश
 a.

 नहीं  चाहिए  ।  ये  बयान  गुप्त  होते  हैं  ।  क्योंकि  में  तो  हम  वर्षों  से  किताबों  में  पढ़ते  आ  रहे  हें

 कोई  व्यक्ति  न्यायालय  में  तो  कोई  भी  बयान  कि  पुलिस  के  सामने  दियें  जाने  वाले  अपराध

 दे  सकता है  किन्तु  संभव हं  कि  पुलिस  स्वीकृति  के  सभी  बयाने  अप्रासंगिक  समझे

 कारी  के  दबाव  में
 आ

 कर
 जो

 कुछ  वह  स्वतंत्र  जाते  हैं  ।  पुलिस  के  सामने  दिया  जानें  वाला

 कोई  भी  बयान  अपराधी  के  विरुद्ध  काम रूप से  कहना  चाहता  हैं  उसे  न  कह  कर  उस

 के  विपरीत  कह  दे
 ।  में  नहीं  लाया  जा  सकता  है  इसलिये  मेरा

 सुझाव  है  कि  जहां  तक  हो  सके  अच्छा  यहीं
 धारा  १६२  के  उपबन्धों  के  अनुसार

 होगा  कि  प्रवर  समिति  तो  धारा  १६२
 इन  को  अभियोक्ता  पक्ष  के  गवाहों  के  बयानों

 का  निरसन  करने  से  इन्कार  कर  दे  या  कुछ
 का  केवल  विरोध  करने  के  लिये  ही  काम

 ऐसे  उपबन्ध  बनाये  जिन  में  वहीं  नियम  हों
 में  लाया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  पुलिस  ऐसे  जिन  के  अन्तर्गत  यह  धारा  १६२  बनाई  गई
 मामलों  म  काफ़ी  धांधली  करती  है  |

 मने  कहाहै  कि  इन  बयानों  का  प्रयोग  घारा  १६४  के  सम्बन्ध  में  न्यायालय

 केवल  अभियोक्ता  पक्ष  के  गवाहों  के  बयानों  का
 एक  स्वर  से  यह  कहते  रहे  है  कि  ऐसे  बयानों

 विरोध  करने के
 लिये  होता

 हैं  ।  arg  को  अभियोग  पक्ष  के  कथन  की  पुष्टि  के

 युक्त  को  यह  अधिकार  दिया ह  कि  वह  अपनी  लिये  काम  में  नहीं  लाया जा  सकता  है  इन

 फाई  के  लिये  स्वयं  साक्षी  के  रूप  में  उपस्थित  का  इस्तेमाल  तो  केवल  प्रतिवाद  करने  के  लिये

 हो  सकता  हैं  ।  यदि  यह  उपबन्ध  कर  दिया  ही  किया  जा  सकता  हैं  ।

 जाता  हैं  कि  ऐसे  बयान  )  अभियुक्त
 दो  दिन  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री

 के  विरुद्ध  काम  में  लाये  जा  सकते  हें  तो  साक्षी

 हमें  बता  चुके  हैं  fa  ७५  प्रतिशत  अभियोग के  रूप  में  प्रस्तुत  होन  पर  इस  प्रकार  का
 असफल  हुए  शेष  में  से  जितने  व्यक्तियों

 बन्ध  निश्चित  रूप  से  अभियुक्त  के  विरुद्ध

 काम  में  लाया  जायगा  ।  Ad:  मेरा  निवेदन
 को  अपराधी  घोषित  किया  गया  उन  में  से

 एक  तिहाई  उच्च  न्यायालय  तथा  उच्चतम
 है  कि  धारा  १६२  को  ज्यों  का  त्यों  रहने  दिया

 जाय  ।  या  इस  के  स्थान  पर  कुछ  ऐसे  उपबन्ध
 न्यायालय  से  छोड़  दिये  गये  |  इस  प्रकार  उन

 बना  दिये  जायें  कि  धारा  १६१  (३)  के
 के  + 4  प्रतिशत  अभियुक्त  छूट

 अन्तर्गत  लिये  गये  बयान  अथवा  डायरी  में  गये  ।  यह  ठीक  है  म  भी  चाहता  हूं  कि  हत्या

 लिखें  हुए  बयानों  का  प्रयोग  बचाव  पक्ष  के
 इत्यादि  के  अपराधियों  को  विधिपूर्वक  तथा

 ईमानदारी  के  साथ  दण्ड  दिया  जाये  ।  मेरा
 गवाहों  का  विरोध  करने  के  अतिरिक्त  किसी

 विचार  तो  यह  है  कि  अब  जो  विधि  बनाई
 अन्य  कार्य  के  लिये  नहीं  किया  जायगा  ।

 जा  रही  हैं  उस  से  तो  यह  १७  प्रतिदिन  भी

 घारा  १६२  को  जिन  नियमों  को  ध्यान  जिन  को  अभी  दण्ड  मिलता  छूट जाया
 में  रख  कर  बनाया  गया  है  वे  वहुत  ही  करेंगे  ।  यदि  आप  देश  में  न्याय  तथा  सच्चाई

 यक  =  ।  में  मानता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  का  वातावरण  फैलाना  चाहते  हैं  तो  आप

 जो  कुछ  कर  रहे  हैं  वह  बहुत  ही  अच्छी  भावना  को  चाहिये  कि  पुलिस  अधिकारियों  तथा

 से  कर  रहे  हैं  ।  पर  दुर्भाग्य  तो  यह  हैं  कि  वकीलों  में  जो  कमियां  हैं  उन  को  दूर  करें  ।

 उनको  ज़िला  न्यायालयों  कोई  अनुभव  जब  तक  आप  इन  का
 सुधार  नहीं  करेंगे

 नहीं  हैं  ।  इंगलैण्ड  या  अमरीका  में  क्या  होता  कोई  सुधार  नहीं  हो  सकता  है  ।  घारा  १६४
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 ठाकर  दास

 के  बयानों  की  as  दी  जाया  करेंगी  यह  कर  बदलने  के  लियें  प्रेरित  किया
 बात  माननीय  मंत्री  नें  बार  बार  कही है  जाता  है  ।  इसलिये  घारा १  ६५  का  कुछ  महत्व

 प्रत्येक  न्यायालय  नें  १६४  के  अन्तर्गत  feat  अवश्य  समझा  जाना  anf’  ।

 गये  बयानों  की  निंदा  की  है  ।  स  का  अथ
 पंडित:ठाकर  दास  भाग  यदि

 होगा  कि  आप  गवाहों  को  बयान  सिखानें
 ara  सब  से  पहला  बयान  दण्डाधिकारी  के

 तथा  झूठे  बयान  तय्यार  कराने  का  एक
 सामने  ही  दिया  गया  हो  aa  तो  ठीक

 स्थल  खोल देंगे  |  तब  क्या  होगा  संभवतः
 परन्तु  होता  यह  है  कि  १५,  २०  दिन  के  पश्चात

 कोई  और  संशोधन  विधेयक  आयेगा
 पुलिस  गवाह  को  दण्डाधिकारी  के  सामने

 उपाध्यक्ष  महोदय  मिया  १६४  उपस्थित  करती  तथा  उस  का  अपराध

 के  अन्तर्गत  दिये  गये  बयानों  की  प्रतिलिपियां  स्वीकृति  बयान  करवाती  ।  मेरा  मतलब

 नकल  उपलब्ध  नहीं  होती
 यह  नही ंहै  कि  सदा  ही  धारा  १६४  के  अन्तरगत

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  होती  क्यों  faa  गय  बयान  एसे  होते हं ह
 कि

 उन  पर

 नहीं  |  परन्तु  यह  तो  आप  स्वयं  अपने  विश्वास  नहीं  किया  जा  सकता हैं  ।
 सारी

 अनुभव  से  जानते  हैं  कि  यह  बयान  जब  ऊंचे  कठिनाई  तो  यह हैं  कि  जहां  पुलिस  का
 हाथ

 आ  जाता  हू न्यायालयों  के  सामने  हैं  तो  ऊंचे  न्यायालय  है  न्यायालय  विश्वास  नहीं  करते

 इन
 को

 विश्वास
 के  योग्य  नहीं  समझते हें  हू  ।  यदि  यह  सारे  स्वीकार  कब

 वे  समझते  है ंे  कि  यह  बयान
 अनुचित

 कप  लिये  गये  तो  मुझे  पूरा  विश्वास
 है

 कि
 उद्देश्य

 से  दबाव  डाल  कर  प्राप्त  किये  गये  हैं  ।  यदि  को  प्राप्ति  नहीं  हो  सकेगी  ।  केवल  मेरा

 आप  न्यायालय  के  सामने  स्वतन्त्रतापूर्वक  ही  विचार  एसा  नहीं  |  माननीय

 बंधान  दें  तथा  उसी  पर  दत्ता  जमे  ay  का  भी  यही  मत  हैं  ।  इसलिये  जहां

 रहना  चाहें  तो  नयी  प्रस्तावित  धारा  तक  इस  खण्ड  का  सम्बन्ध  अच्छा  यहं

 के  द्वारा
 न्यायालय  को  इतना  अधिकार  दिया  होगा  fa  प्रवर  समिति  इस  खण्ड  को  अस्वीकार

 गया = दै  कि  वह  आप  से  कह  सकता  हें  कि  करे  तथा  यह  निर्णय  करे  कि  धारा  १६२

 *अब  आप  एक  महीने  के  लिये  और  जल  ज्यों  की  त्यों-वनि  रहने  दी  जाये  ।

 कि  प्रस्तावित जाइए  |  इस  की  अर्थ  यहं
 अब  म॑  धारा  Pog  को  लूंगा  ।  यदि

 घारा  RAN  कਂ  उपयोग  इस  वात  के

 लिये  किया  जायेंगी  कि  लोगों  को  उस  कथन
 निजी  शिकायतों  के  लिये  इस  धारा  को

 रहने  दिया  गया  तों  बहत  बरा  होगा  |
 से  बांधा  जाये  जो  उन्होंने  घारा  १६४  के

 नीयਂ  मंत्री  विचार  है  कि  पलिस  द्वारा
 अधीन  दिया  हैं  ।  इस  प्रकार  जो  29.0  प्रतिशत

 चलाया  '  जाने  घाले  अभियोगों  के  समान  निजी
 अभियोग  अब  सफल  होते  ag  भी  नहीं

 अभियोगों  क़ा  भी  कानन  की  निगाह  में
 alt  |

 उतना  ही  महत्व  लिये  उन्होंने  निजी
 क्या  ऐसे  मामले उपाध्यक्ष  महोदय  शिकायतों  के  लिये  भी  दोषमुक्ति  के  निर्णय

 नहीं  होते  हैं  जबकि  जल्दी  से  जल्दी
 के  विरुद्ध  अपील  करने  का

 शिकारी  के  सामने  गवाह  पेश  कर  दिये  ट उपबन्ध  किया  |

 जाते  हैं  और  उन  पर  किसी  प्रकार  का  प्रभाव

 न  होने  के  कारण  वे  सच्चे बयान  देते  हें  तथा  सूरः-न्यायालय  के  संपुट aye  किये  जानें  ES

 बोद  में  उन  को  इस  बात  की  प्रलोभन  दे  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि  जैसे  ही  कोई
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 अभियोग  तय्यार  हो  जावे  उसे  सत्र-न्यायालय  और  हो  सकता  है  कि  जो  साक्ष्य  उस  के

 के
 सामने

 सुनवाई  के  लिये
 भेज  दिया  जायें  ।  वाद  प्रस्तुत  किया  जाये  उस  की  दृष्टि  से

 मेरा  विचार  है ंहै  कि  इस  में  किसी  भी  दंड  वह  आवश्यक  हो  न

 कारी  को  यह  अधिकार  देना  कि  पहले  सारे  इसी  प्रकार  धारा  ३४२  में  संशोधन  किया

 बयान  उस  के  सामने  दिये  जायें  और  वह
 जा  रहा  हंसी  इस  धारा के  अंतगर्त  अभियुक्त

 कुछ  निर्णय  करे  कि  क़ानून  की  का  बयान  लेने  में  अभियुक्त  से  जिरह  भी

 चारिकतायें
 दुरा  हो  चकी हैं  था  नहीं  बिल्कुल  की  जा  सकती  हैं

 बेकार है  (

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अभियुक्त  को
 इस

 qa  Are.  ae  तथा  के  लिये  विवश  नहीं  किया  जा  सकता है  ।

 द् समस  अभियाग  म  बहत  अन्तर  ।  सेशंस  वेयान  देना  उस  की  इच्छा  पर  निर्भर  2  |

 अभियोग
 में  सफ़ाई  उस  समय  पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  यदि

 मांगी  जाती  है ंहै  जरदारी  अभियोग  संबंधी
 युक्त  से  कोई  प्रश्न  पूछा  जाये  और  वह  कोई

 साक्ष्य  समाप्त  चकता  हैं  ।  arte  अभियोग
 उत्तर  न  दे  कर  चपचाप  खड़ा  तो

 सारे  अभियोग  सम्बन्धी  साक्ष्य  हो  जाने  के
 वह  ती  एसा  कर  तो  सकता  है  परन्तु  न्यायालय

 बाद  हों  अभियुक्त  का  बयान  लिया  जाता
 भी  उस  के  इस  व्यवहार  का  जैसा  उचित

 |  परन  समंस  अभियोग  में  जेसे  ही
 समझ  अथ  लगा  सकता  हैं  |

 युक्त  न्यायालय  मं
 उपस्थित  होता हैं  उसी

 में  कहना  यह हू  चाहता हूं  कि  अभी  तक

 न्याय  लिय  प्रदेश  करता हैं  कि  क्या  तुम  कोई
 कानून  यही  रहा हैं  कि  स े—  अभियोगों  में

 कारण
 वता  सकते  हों  कि  तुम  को  दण्ड  क्यों

 ?
 तथा  az  अभियोगों  में  CIRCE  से  yer

 न॑
 दिया  जाये

 माननीय  wear  मंत्री
 तभी  पुछ  जाते  हूं  जबकि  ag  अभियोक्ता  [-4aT-

 न  खण्ड
 १८  में  जों  उपबन्ध  किया है  वहू

 साक्ष्य  सुन  चकता है  तथा  उस  से  केवल  ऐसे
 सब  से

 विचित्र  है
 ।  उन

 का  कहना  है  कि
 जैसे

 ही  प्रदान  पूछे  जाते  हैं  जिन  के  द्वारा
 उसे  उन

 ही  काग़ज़ात  तयार  हो  जायें  तथा  न्यायालय

 आरोपों  की  सफाई  देने  का  अवसर
 मिल

 काम  करने  के  लिये  तय्यार  हो  अभियुक्त
 सके  जो  उस  के  विरुद्ध  अभियोग  कथन  में

 क़ो
 पेश  किया  जाय॑  तथा  उस  का  बयान

 लगाये  गये
 हैं  ।

 अन्य  बातों  के  सम्बन्ध  में  कोई लिख  लिया  जावे  |  ऐसे  अवसर  पर  अभियुक्त

 से  कहना  कि  वह  अपनी  सफ़ाई  का  बयान
 प्रदान  पुछना  या  अभियुक्त  से  किसी  प्रकार

 की  जिरह  करना  ;  दन  सब  बातों  को

 सदा
 दे

 वहुत
 ही  आपत्तिजनक  हैं  ।  इस  का  परिणाम

 ही  निंदनीय  व्यवहार  गया
 है  |

 यह  होगा  कि  बाद  में  अभियोग  साक्षी  कोई

 परन्तु
 इस  प्रकार  से से  जिरह  करने चटनी  दंड  लेंगे  और  उसे  फसाद  |  जानते

 का  एक  बहुत  ही  चतुर
 ढंग  निकाला  गया किं  वारंट  तक  घारा  242

 safer  मेरा  सुझाव  ह
 कि  इस

 प्रकार कें  अनसार  wa  सारा  अभियोग  साक्ष्य  समाप्त

 के  ल  को  कोई  भी  स्थान  नहीं  fear
 हो  जाता  हे  तब

 अभियुक्त
 बयान  लिया

 प्यार  जाना  चाहिये |  ठ
 =
 कि  अभियोक्ता

 पक्ष  कथन  है  ।.  उस  को  की  प्रस्तावित  धारा  २०७  क  की  उपधारा

 >
 0 यकता  नहीं  है  कि  पहले  वह  अनुमान  (4)  अनुसार  जसे  ही  अभियुक्त  को

 करे  कि  पक्ष  का  साक्ष्य  क्या  कागज़ात  की  नकलें  प्राप्त  हो  जायें  va

 से  कहा  जायगा  कि  वह  मौखिक  रूप  से होगा  और  तब  अपना  बयान  दे  सकता  है
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 ठाकर  दास

 अथवा  लिखित  रूप  से  ऐसे  व्यक्तियों  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मान  लीजिये  कि

 गवाह  सूची
 पेश  करे  जिन  को  वह  हत्या  के  अभियोग  में  मैजिस्ट्रेट

 ai  चलने  पर  अपनी  सफ़ाई  में  पेश  करना  कारी  )  अपने  ऊपर  कोई  दायित्व  भार  लेनी

 चाहता है  |  अभी  तक  तो  फानन  यह  के  बजाय  यही  अच्छा  समझे  कि  सारे  काग़ज़ात

 नस्र  सुपुर्द  करने  के  सारे  साक्ष्य  के  पेश  हो  सत्र  न्यायालय  के  पास  WH  द  ag

 जान  के  बाद  ही  अभियुक्त  से  गवाह सूची  सारी  कार्यवाही  बेकार  तथा  समय  का

 मांगी  जाती  थी  ।  कभी  कभी  तो  सत्र  ट्रुपयोग  समझी  जाये  तो  दूसरा  रस्त

 लय  तक  में  उसे  अनुपूरक  सुची  देने  का  क्या  हूँ
 ?

 कार  दिया  जाता  था  ।  परन्तु  मैजिस्ट्रेट  के
 पंडित  ठाकर  दास  भागने  इस के सामने  जाते  ही  न  तो  वह  साथियों  के  बयान

 अनक  लग  हा  सकत  प्  |  oe RY  g a  में
 सुनेगा  और  न  उन  से  जिरह  कर  सकेगा

 पंजाब  में  सर  faye  करने  की  कार्यवाहीਂ
 ध्प्रन्तू  उसे  तुरन्त  ही  गवाह  सुची  देनी  पड़गी  ।

 नहीं  होती  थी  ।  अभियोग  सीधे  सत्र  न्यायालय

 के  पास  भेज  दिये  जाते  थे  ।  में  जानता  हूं
 मझे  त  आश्चर्य  कि  अभियुक्त  इस  किਂ  कहीं  कहीं  राजकीय  अभियोग  संचालक

 नियम  का  पालन  करने  में  किस  प्रकार  समय  भी  होते  a
 q  |

 यहै  सकेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  परन्तुक
 को

 इतना

 जहां  तक  जरी  प्रणाली  का  सम्बन्ध  है
 लगा  कर  मोजार्ट  (

 में  अधिक  नहीं  कह  सकता  हं  क्योंकि  पंजाब
 अधिकार  दिया  गया  हैं  कि  वह  अपने  स्वविवेक

 में  यह  प्रणाली  प्रचलित  नहीं  =

 का  प्रयोग  कर  के  अभियुक्त  को  आगे  चल
 ।  परन्तु में

 अपने  देश  के  लोगों  को  भली  भांति  जानता
 कर  एक  और  गवाह  सूची  पेश  करनें  का

 ।  उन  में  ठण्डे  दिमाग़  से  सोचने  का  सामना
 अधिकार  भी  दे  सकता  तना  मानना ये

 नहीं  ।  में  बंगाल  या  आसाम  के  सम्बन्ध
 at  की  विशेष  कपा  अवश्य  हुई  है  ।  मेरा

 में  नहीं कहता  हूं
 क  fe  यह  उचित  नहीं  हैं  ।  सफ़ाई

 जहां  यह  प्रणाली  aga

 समय  स  चल  रह
 a
 14.0  तो  केवल  इतना

 पेदा  करनें  से  पहले  से  गवा  सुची
 निवेदन  करना  चाहता  ह

 हँ  कि
 जहां  आप  इस

 का  अधिकार  दिया  जाना  चाहिये  ।
 का  नया  प्रयोग  करना  चाह  a ्  पहले  कम

 के  लिये  अभियोक्ता  पत्र  के
 पक्षियों  से  कम  दस  साल  तक  अपने  हाथ  रोके  रहिये  |

 नमे  जिरह  करने  पर  उसे  पता  चलता  है ंहैं  कि
 एसा  उपबन्ध  बनाने  में  माननीय  मंत्री  ने

 कौन  कौन  से  ब्यक्ति  उस  समय  घटना  स्थल
 निश्चय  ही  ठीक  कार्य  किया  है  |

 पपर  उपस्थित  थे  ।  उन  लोगों  के  नाम  वह

 पहले  ही  से  कैसे  बता  सकता  ?  इस  क  Slo  काट  :  जहां  तक  जरी  का  सम्बन्ध

 एक  और  परिणाम  यह  होगा  कि  अभियोक्ता  विधि को  एक  ओर  रख  दिया  गया  हैँ  ।

 aq  के  साथियों  को  गवाह  सूची  पहले  से  राज्य  सरकारें  चाहें तो  इसे  लाग  कर  सकती

 आलम  हो  जायंगी  और  वे  इन  लोगों  के  वरन  नहीं  |

 घटनास्थल  पर  उपस्थित  होने  की  व  कभी  पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  में  गह-किये
 स्वीकार  नहीं  करेंगे  |  इस  प्रकार  अ  व्यक्त

 मंत्री  को  इस  बात  का  दोष  नहीं  देता
 a  कि श

 को  सफाई  पेश  करने  में  एक  और  अगस्त
 उन्होंने  इस  उपबन्ध  को  राज्यों  के  लिए

 दोगी
 कार्य  नहीं  किया  है  ।  में

 जूरी  प्रणाली के  विरुद्ध
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 जिरह  हो  सकेगी  ।  इसका  परिणाम  यह  होगा नहीं  हं  ।  में  केवल  यह  चाहता  हं  कि  जहां तक

 fe  अभियोक्ता प्रत्येक  मामले  में  दारा पंजाब का  सम्बन्ध  इंस  प्रणाली को  वहां

 आगामी  दस  वर्षों  तक  शरू  नहीं  करना  चाहिये
 ।  करेगा  ।  इस

 प्रस्तावित  उपबन्ध  का  प्रभाव

 यह  होगा  कि  अभियोक्ता  के  कोई
 और

 गवाह डा०  काटज  :  में  इसे  शरू  नहीं  कर  रहा
 नहीं  बलाये  जा  सकेंगे  तथा  दोषारोपों  के

 पंडित  ठाकर  दास  भार्गव  :  मेरे  माननीय  निश्चित  होने  से  पहले  के  गवाहों  पर  ही  निभा

 मित्र  मदिरा  निषेध  की  बात  पर  हंसते  किया  जायगा  ।  यदि  अभियोक्ता की  पुरी

 गवाही  न  ली  गई  तो  इस  से  अभियोक्ता  तथा
 परन्तु  यदिਂ  माननीय  मंत्री  लोगों  को

 बनाना  चाहते  हैं

 तो  ast  की  लानत  को  पुलिस  को  बहुत  शिकायत  होगी  ।  प्रवर  समिति

 pet  ही  समाप्त  किया  जाय  |
 अकेली  मदिरा

 से  मेरी  प्रार्थना है
 कि  वह  इन  सब

 seat  की

 विस्तार  से  जांच  पड़ताल  वरन्‌  सारी हो  अनेक  अपराधों  का  कारण है ह

 जहां  तक  जरी  तथा  असेसरों  कां  सम्बन्ध
 प्रणाली  एकदम  काम  करना  बन्द

 कर  देगी  ।

 धारा  २५६  के  संगत  भाग  में  ये  प्  नहीं
 में  मंत्री  महोदय  से  सहमत हं  कि  इस

 हें  |  क्या  इन्हें  जान  बूझ  कर  छोड़ा  गया ह  या

 प्रणाली  को  तत्काल  समाप्त  किया  जाय  ।  हम
 भू लवण रह  गये  हैं  ।  मेरी  प्रवर  समिति

 जानते  हैं  कि  असेसर  लोग  wee  हो  चके  हैं  ।
 से  प्रार्थना है है  कि  वह  इन  eat  को  इस  धारा  में

 अब  म॑  वारंट  वाले  मामलों  को  लेता  रखें  जिससे  पूर्ण  साक्ष्य  मिल  सके  |

 हमारा  २५२  की  उपधारा  (२)  के  स्थान
 कल  मेंने  कहा  था  कि  जिरह  का  अधिकार

 पर  अब  एक  नई  उपधारा  रखी  गई  जिसके
 एक  बहत  मत  तथा  कीमती  अधिकार

 अनसार  अभियुक्त  किसी  दस्तावेज  की  ATT
 जो  प्रत्येक  अभियुक्त  को  मिलना  चाहिये  ।

 कर  सकता ह  |  घारा  २५२  म  पहले  यहं

 उपबन्ध  था  कि  अऑँजिस्ट्रेट  प्रार्थी  से  पूछ  कर
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आजकल  के

 नुसार  मेजिस्ट्रेट  दोषारोप  को सीधे  ही  निश्चित
 जिन  गवाहों  को  आवश्यक  समझता था  उन्हें

 कर  देता  हैं  तथा  इसके  वाद  दूसरे  गवाहों  से
 गवाही  के  लिए  बुला  सकता  था  |  परन्तु  अब

 जिरह  की  जाती  ह  ।  कया  यह  स्वयं  अभियुक्त
 निर्देश  केवल  दस्तावेज़  की  ओर हैं  |  बिना

 के  हित में  नहीं ह  कि  वह प्रार्थी तथा  अन्त
 गवाहों  के  क  चल  सकता  है  ?

 में
 अग्रेतर  साक्ष्य तक  ही  सीमित  रहे

 !

 चाहता  2  कि
 प्रवर  समिति

 इस उपबन्ध को ||  पंडित  ठाकर  मानव  :  घारा  २५४
 aT  में  रहने दे

 के  अन्तर्गत  जब  न्यायालय  को  निश्चय  हो  जाता खण्ड  ह  हे  क  ewes

 करने  का  प्रयत्न  किया  गया
 हे  ।  इसमें  अभि

 है  कि  एक  प्रत्यक्ष  मामला  विद्यमान  है  तो

 वक्त  की  इच्छा  पर  अभियोक्ता  पत्र  के  किसी  युक्त  का  दोषारोप  निश्चित  किया  रजा

 भी  गवाह  को  बलाया  जा  सकता हे  तथा  े सकता हैं  ।  परन्तु  सभी  THU1l4ie  इसा  तरह

 उससे  पुनः  जिरह  की  जा  सकती है  जिसे  बाद
 के

 नहीं  हैं  ।  कई  न्यायालय  जिरह  नहीं  चाहते

 को  अभियुक्त  अपने  पक्ष  में  पेदा  कर  सकता  है  |  परन्तु  कई  दूसरे  न्यायालय  दोषारोप  के

 अब  तक  यह  होता  आया  है  कि  प्रार्थी  के
 बारे में  विश्वस्त होना  चाहते  =  |

 साक्ष्य पर  दोषारोप निश्चित  कर  दिये  जाते  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 अब  जबकि  कुछ

 थे  तथा  भटियात  को  उसी  समय  अभियोक्ता  और  गवाह
 हों  से  जिरह  की  गुंजाइश  नहीं  रहेगी

 से  जिरह  करने  का  अवसर  दे  जाता  तो  कया  न्यायालय  अपि  सावधान  नहीं हो

 था  ।  परन्तु अब  यह  होगा कि  गवाहों से  अग्रेतर  जायेंग े?
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 का  प्रभाव  यह
 होगा  कि  कोई  भी  बड़ी पंडित  ठाकर  दास  ana  :  आजकल

 सरलता  से  दोषसिद्ध  हो  में  मानता

 अभियुक्त  को  गवाह  मे  तत्काल  जिरह  करनी
 हूं  कि  विधेयक  का  उद्देश्य  बहुत

 श्रेष्ठ  है  ॥

 qe  जाती  तथा  बाद  में  जिरह  करन  का
 मैन  में  अपनी  आलोचना  में  इतना  समय

 अधिकार  उसे  प्राप्त  नहीं  ।  माननीय  मंत्री
 केवल  विचार  से  ले  रहा  हूं  ताकि  हमारे

 ने  अब  न्यायालय
 को

 यह  अधिकार  देने  का
 न्यायालयों

 से
 भष्टाचार  at  हो  तथा

 वहां
 प्रस्ताव  किया  है  कि  वह  अभियुक्त  को  वाद  में  न्याय  हो  ।  आज  हमें  न्यायालयों  की

 जिरह  करने  की  .  अनुमति  दे
 दे  ।

 खण्ड
 २७  के  विक  स्थिति से से  मुंह  नहीं  मोड़  चाहिये  |

 अनुसार  मेजिस्ट्रेट  न्याय  के  हित में  कुछ  गवाहों  में  हूं फि  हमारे  विधिजीवी  संघ

 से  अग्रेतर  जिरह  fea  की  अनुमति  दे दे  a आज  कट-साक्ष्य  के  केन्द्र  |

 सकेगा
 ।  में  यही  चाहता  हूं  अभियुक्त  को

 जिरह
 का  पुरा  अधिकार  प्राप्त  रहे  ।  माननीय

 उपाध्यक्ष  महोदय  शान्ति  शान्ति  ।

 गृह-कार्य  मंत्री  ने  इस
 अधिकार  के  प्रयोग

 माननीय  सदस्य  के  लिए  सदन  में  इतने

 ना  ata  अवसर  बताये  हं  ;  पहला
 सख्त  आक्षेप  करना  उचित  नहीं  है  वह

 अपने  वक्तव्य  पर  कृपया  पुनः  विचार  कर  |
 अवसर  है  जबकि  धारा  २५२  के  अंतगर्त

 दूसरा  अवसर  उस साक्ष्य  लिया
 जाता

 हू  पंडित  दास  भाव  :  में  आपके

 समय  मिलता हैं  जब  धारा
 र५६

 के  अंतगर्त  निणय  को  स्वीकार  करता हुं
 आप  चाहें  तो

 दोषारोप
 निश्चित  होनें

 के  बाद
 गवाह  बुलाये  मेरी  टिप्पणी  को

 शासकीय  वृत्तान्त  से  निकाल

 जाते
 हैं  तथा

 तीसरा
 अवसर

 धारा  २५७  के  सकते हें  ।  में  नहीं  चाहता  था  कि  मेरी  टिप्पणी

 अन्तर्गत  मिलता है  |  परन्तु  घारा  २५७  के  को  इस  भावना  से  लिया  जाये  ।

 अन्तर्गत  इस  अवसर र
 का

 केवल
 कभी  कभी  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  के

 प्रयोग
 किया  जाता  हैं  |

 लिपा
 न्यू  इसका  प्रति  पूरे  सम्मान  से  म॑  यह  कहना  चाहता  हूं

 र  |  इस  घारा  के प्रयोग  किया  जाता है  कि  विधि जीवी  संघों  पर  इतने  .  सख्त  आक्षेप

 अन्तर्गत  मेजिस्ट्रेट  के  लिए  frat
 गवाह

 का  करने  का  यह  कोई  अवसर  नहीं  था  ।  ठीक

 बुलाना
 अनिवार्य  नहीं है  |  वास्तविक  अवसर  fe  गवाह  पहले  से  सिखाये  हं  परन्तु

 धारा  २५६  के  अंतगर्त  मिलता  हैं  मानना  सिखाने  का  स्थान  विधि जीवी  संघ  हैं

 मंत्री  इस  धारा  को  भी  स्वविवेक  का  मामला  भारत  के  इस  श्रेष्ठ  पेशे  के  बारे  में  इतनी  सख्त

 बनना  चाहते  हें  ।  मेरी  उनसे  fara  प्राथेना  टिप्पणी  करना  ठीक  नहीं  है  ।

 2  fe  वह  अभियुक्त  से  इस  कीमती  अधिकार

 पंडित  ठोकर  दास  भाग :
 मेरा  आशय को  का  प्रयत्न न  करें ।  प्रथम  तो

 तो  केवल  यह  कि  सत्य प्रिय  जनता  के  लिए
 आप  यह  कह  रहे  हें  कि  वारंट  वाले  मामलों  को

 सम्मन  के  मामले  बना  रह ेहं  ।  इससे  मामलों
 उचित  प्रकार  का  वातावरण

 पेदा
 किया  जाय

 ।

 की  एक  बहुत  बड़ी  संख्या  सम्मन  वाले  मामलों
 में  किसी  व्यतीत  पर  आक्षेप  नहीं  कर  रहा

 आज  हम  जानते  हैं  कि  मौखिक  कूट-साक्ष्य में  बदल  ।  इससे  न्याय  की
 संभावनायें  के  बिना  कोई  मुकदमा  नहीं  जीता  जा  सकता

 कम हो  जायेंगी  tag  एक  प्रतिगामी  उपाय  है

 हमारा  देश  एक  विधि-पाठक  देश  इसमें

 लोगों  की  से  बचने  को  भावना  1०  काटजू  :  आपने  यह  और  बुरी

 को  प्रोत्साहन  मिलना  चाहिये  ।  इस  संशोधन  टिप्पणी कर  दी  है  ।
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 पंडित
 के  ०  ato  मे

 सत्य  तथा  न्याय  का
 वातावरण

 पदा  नहीं  हो

 दक्षिण  )  :  क्या  संघों  के  सकेगा  ।

 बारे  में  .  उनकी  टिप्पणी  क़ो  शासकीय  वृत्तांत  उपाध्यक्ष  महोदय  इसके  साक्ष्य

 से  निकाल  दिया  गया
 ?

 अधिनियम  उत्तरदायी  हे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मेंने
 '
 किसी  टिप्पणी  पंडित  छाकर  दास  भागने  :  न  केवल

 के  शासकीय  वृतान्त  से  निकाले  जाने  का  आदेश
 साक्ष्य  अधिनियम  ह  नहीं  अपितु  दण्ड  संहिता

 नहीं  दिया
 हैं

 ।
 उत्तरदायी है  ।  घारा  R09  में  केवल दो  दण्ड

 a पंडित  ठाकर  दास  भागने :  यदि  माननीय  रखे  गये  ह्  |  १६  ay  े  एक  बालक  को

 सदस्यों
 को

 मेरी  बात  अच्छी  नू  लगी  तो  वह
 आजीवन  काले  पानी  ञ्  गई

 इसे
 शासकीय  वृत्तान्त  में  से  निकाल  सकते हें  ।  क्योंकि  उसने  ऐसे  व्यक्ति  को  मार  दिया  था

 मुझे  इस
 पर  बिल्कुल  आपत्ति  नहीं  मेंने

 जिसने  खले  आम  उसकी  बहन  के  साथ

 यह  नहीं  कहा  कि  गवाहों  को  care  किया  था  ।  कई  मामलों में  लोगों  को

 के  लिये  विधि जीवी  संघों  सिवाय  जाता  है
 दूसरे  लोगों  को  मार  देने  का  ठीक  कारण

 यह  एक  सचाई  हे  कि  गवाह  वकील  से  आकर  होता  है  और  विधि  केवल  दो  अण्डों  कहां हँ

 पूछते  हूं
 कि

 उन्हें  क्या  कहना  होगा  ।  में  झूठ
 उपबन्ध

 करती है  ।  किन्तु  कई  धारायें  क्यो

 कहने  को  तेयार  नहीं  हूं  तथा  उन  बातों  का  र  अपराध  दंड  प्रक्रिया  संहिता  को

 छिपाना  मेरे  लिए  कठिन  है
 .  जो  अपने  प्रणाली  अपनाई  जाती  है  |

 जीवन  में  हैं  ।  मेंने  मेरठ  तथा  ways TAT  खण्ड  ३७  के  सम्बन्ध  मजिस्टे्रट  को
 प्रदेश  के  न्यायालयों  में  वकालत  की  है तथा

 प्रबन्ध  करना  चाहिए  कि  अभियुक्त  को  जिरह
 में  वहां  की  हालत  को  जानता  हूं  ।

 करने  का  पुरा  अधिकार  मिलना  चाहिये  ।

 पंडित  Fo  ato  फार्मा  दा पथ  लेकर  खण्ड  ३८,  धारा
 २५७

 के  विषय  में  में  पहले  ही

 निवेदन  कर  चुका हूं  । कह  सकता  हुं  कि  मेंने  किसी  गवाह  को  आज  खण्ड २  के  बारे

 तक  नहीं  सि  बाया  है  ।  में  उनकी  बात  का  घोर  समन
 मामलों

 के  क्षेत्र  का  विस्तार  करना

 विरोध  करता  हूं  |  उचित  नहीं  क्योंकि  ऐसा  करने  से  ठीक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  इस  सदन  से  सुनवाई  नहीं  हो  सकेगी  ।

 तथा  इसके  वकील  सदस्यों  से  अपील  वयोवृद्ध
 अवैतनिक

 मजिस्ट्रेटों
 को  जनता

 ag  इन  बातों  को  वैयक्तिक  आक्षेप  न  समझें  ।  नहीं  चाहती है  और  अनुभव  यह  बतलाता  है

 fe  वैतनिक  मेजिस्ट्रेट  अवैतनिक
 मेरी  स्ट्रेट ों माननीय  वक्ता  भी  अब

 रुपया  दूसरे  पहलुओं

 पर  बोलें  |  उनकी  इस  बात  से  रोष  फैल  रहा  अच्छे  होते  हें  ।
 इसलिये  राजनैतिक

 @  ।  प्रभाव  रखने  के  कारण  राज्य  सरकारों  के

 ऊपर  इस  प्रकार  की  मान्यता  देनें  का पंडित  ठाकर  दास  भार्गव  :  मत्त  किसी

 सदस्य  विशेष  पर  कट-साक्ष्य  सम्बन्धी  आक्षेप  कार  जानें  के  मं  पक्ष  में  नहीं  हं  और

 इस  प्रणाली  का  विरोध  करता  हुं  ।
 नहीं  किया  है  ।  अस्तु

 |

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  पूछा हे  कि  आप  सत्य  घारा  ०  पंजाब  के  उपयोगी हैं

 का  वातावरण  कसे  पदा  करेंगे  ?  इस  मामले  किन्तु  मुख्य  टिप्पणी  गलत  और  भ्रामक  ह

 का  मल  सम्बन्ध  पुलिस  तथा  वकीलों  से  है  ।  जिसे  बदल  देना  चाहिये  धारा  ८  में
 ५००

 af  इन  दो  प्रणालियों  में  सुधार  नहीं  होगा  तो  रुपये  .  के  जर्मनी  Yoo
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 पिंडित  ठाकुर  दास

 गई  हो  तो  वे  अपने  आपको  बचाने  में  समर्थ  नहीं रुपय  से  अधिक  नहीं  होना  क्योंकि

 हो  सकते हैं लोगों के  पास  धन  की  कमी  है  ।  ।
 किन्तु

 यदि  मान्य  अपराध

 बनाया  जाता  तो  कुछ  लोगों  के  हाथों
 खण्ड  ११  में  शब्द  यक्तियवत

 शाक्ति  आ  जो  दूसरे  लोगों  को  हानि
 नहीं  तथा  १३  में  ator  व्यक्ति

 ।  ऐसे  मामले  में  सरकारी
 यथा  स्थान  रहने  चाहिये ं।

 पहुंचा  सकते

 कर्मचारी Fl  न्यायालय में  जाकर  अपनी

 धारा  १०७  के  विषय में  में  यह  सफाई  देनी  अन्यथा  उचित  आलोचना

 चाहता  हुं  कि  प्रत्येक  मेजिस्ट्रेट  को  प्रतिभूति  समाप्त  हो  जायगी  ।

 लेने  की  शक्ति  होनी  चाहे  पहले जो  दो  २९  और ३  श्र  पर  में  पहले  बोल
 दात  थीं  वे  न  भी  पुरी  होती  हों  ।  इस  प्रकार

 हुं  ।  जायका  की  साने  विरुद्ध दी  गई
 विधि  का  कार्य  क्षेत्र  बढ़ाने  और  नागरिकों  की

 साक्षी  के  लिये  परिस्थिति  का  वर्णन  करनें  के

 वि
 को  कम

 करने
 को  कोई

 कारण  लिये  उससे  जिरह  की  जागी  चाहिये
 नहीं है  ।

 घारा  ३४  अर  ०८  सेवानी  हैं  ।  यद
 खण्ड  १६  में  वारंट  प्रक्रिया के  स्थान  पर

 फार  जनना
 उपर

 नदी  तो  मामला

 समन  प्रक्रिया का  विरोध  करता  तथा  घारा
 स्थगित  नहींं  कर  दे  ता  चा  एन १७

 में  मुकदमा  चलायें  किसी को  जेल

 घारो  & So  क  में  ज्ञ  ot  कि  oq Sat
 म  डालना  उचित  नहीं  है  ।

 अथ  निकला  न  raced  1114
 घार  ४७  आर  १४५  नागरिक

 ताकि  इसके  दो  अथ  न  fag  जी  र्फ  ।
 अधिकारों  के  बीच  कोई  अन्तर  दिखाई  नहीं

 देता  ट  ।  किसी सम्पत्ति के  वास्तविक  मालिक  खण्ड  ३४२  घारा  ३  के  विषय में  यह
 =

 का  निर्णय  करने  की  झगड़े  वाली
 बात  तो  ठीक  द  कि  अभियुक्त  को  साथी  के

 सम्पत्ति  अधिकार  किसी  को  थी
 दिया

 रूप  म  प्रस्तुत ड्लान डान  का  at  जान

 जाना  उचित  नहीं है  ।  अब  जो  उपबन्ध  ्  किन्तु
 aa  बात  अनुचित  2  कि  याद  कोई

 वहीं  रहना  चाहिये  ।  व्यक्ति  साक्षी  कक्ष  में  नहों  आता  तो  उसके

 विरुद्ध  सब  प्रकार  की  धारणा  बनी  रहेंगी  |
 घारा  १९८  के  विषय  में  राजप्रमखों

 संविधान  में  भी  कहा  गया  ह  कि  किसी
 राज्यपालों  और  राष्ट्रपति  के  मामले  में

 युक्त  को  अपना  अपराघ  मानने  के  लिये  चात
 वाद  करने  के

 सहमत  हूं
 हूं  किन्तु  दसरे  मजबूर  नहीं  किया  जायगा  ।  इसलिये  प्रवर

 कर्मचारियों  के  मामले  में  म  मतभेद हैं  |
 समिति  को  इस  बात  पर  ध्यानपूर्वक  विचार

 अपमान  तथा  दूसरे  अप कृत्यों के  मामले  में  यह
 करना  चाहिए  |

 बात  ठीक
 हो

 सकती  किन्तु  इसमें  यह  हानि

 a  कि  सरकारी  कर्मचारियों  अपने  बदनाम  धारा  ४२९  को  इस  खण्ड  में  सम्मिलित

 करन  वालों  से  प्रतिकार  छेने  का  अवसर  किये  जाने  का  विरोध  करता  हं  ।  धारा  ४९

 मिलता
 है  ।  इस  मामले  में  कोई  भेदभाव  नहीं  पर  भी  प्रवर  समिति  को  ध्यानपु्वेंक  विचार

 किया  जाना  चाहियें  ।  मंत्रियों  और  सरकारी  करना  क्योंकि  ये  दोनों  धारायें  संघीय

 कर्मचारियो-को कों  अपने  आपको  मामले में  से  ध  |

 साफ  कराने  के  कुछ  रुपया  सरकार  द्वारा  खण्ड  ६७  के  विषय  में  में  कहना  चाहता

 दिया  जिसका  ता  ह  अनावश्यक  निन्दा  की  हूं  किये  मजिस्ट्रेट  के  आने  पर  अभियुक्त
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 धारा  ४३५  लोगों  का  और
 को  मुकदमे की  शुरू  से  सुनवाई करने  का  जो
 अधिकार  मिला  हुआ  वह  जारी  रहना

 अधिकार  छीना गया  है  ।  पुनरीक्षण  वाले

 चाहिये ।  हमें  दण्ड  प्रक्रिया संहिता  की  धारा  मामले  बहुत  गम्भीर  प्रकार  के  मामले  होते

 २५०  को  बदलना  नहीं  चाहिये  ।  जिन  मामलों में  अपील  नहीं  वहां

 खण्ड ८७  के  बारे  में  मेंने  पहले एक  बार
 ५३...  ७  इसका  उपयोग किया  जाता  अब  मान य

 मंत्री  कहते  हें  कि  तथ्यों  के  आधार  पर  कोई
 कहा था  कि  अपील  करने  का  उपबन्ध  केवल

 भारतीय  अधिनियम  में है  और  संसार  में  कहीं  पुनरीक्षण  नहीं  होना  चाहिये |  यह  उपक्रम

 नहीं  है
 ।

 अब  आप  इसे  विस्तृत  करना  चाहते
 विपरीतगामी हैं  ।  इसलिये मेरा  निवेदन  है

 कि  प्रति  हम  देश  के  सभी  व्यक्तियों को  न्याय
 जहां  तक  उच्चतम  न्यायालय  में  अपील

 प्रदान करना  चाहते  तो  यह  उपक्रम नहीं
 करने का  गृह-कार्य  मंत्री  इसकी

 अवहेलना करते  है  ।  सौ  में  से  ९९  मामलों में
 करना  और  पुनरीक्षण का  उपबन्ध

 वैसे  ही  रहने  दिया  जैसा  कि  वह  अब  है  ।
 पूर्वे  निर्णयों का  ही  अनुमोदन किया  जाता  हैं  ।

 में  मानता  हुं  कि  कई  मामलों  में  लोग  छोड़  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  धनी  और

 दिये  जाते  हें  और  न्याय  किया  जाता  है  ।  निर्धन  व्यक्ति  के  बीच  किसी  प्रकार का

 श्री  एन०
 सी०  चटर्जी  )

 :
 हाल  में  भाव  नहीं  होना  चाहिये  |  परन्तु  इस  विधेयक

 ही  श्री  महाजन  और  श्री  दास  ने  अभियुक्तों  में  इसके  विपरीत  ही  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 को  बरी  किया  है  ।  यदि  मुक़दमा  छोटा  दण्ड  कम
 और

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  जब  अपील  कोई  सहायक  सत्र  न्यायाधीश  निर्णय  करता

 करने  का  अधिकार  दिया  गया  है  तो  उसका
 तो  कोई  अपील  नहीं  हो  सकती  है  ।  ऐसे  मामलों

 में  सम्बन्धित  व्यक्ति  पुनर्विचार  के  लिये  नहीं
 ठीक  आयोग  होना  चाहिये  ।  व्यक्तिगत

 यतों के  अपील  का  उपबन्ध करने  का
 कह  सकता  है  ।  यह  अनुचित  है  ।  जहां

 कोई  अवसर  नहीं  है  ।  यदि  सरकार  उचित
 तक  इस  खण्ड  का  सम्बन्ध  में  इस  विधेयक  में

 प्रस्तावित  परिवर्तन  के  बहुत  विरुद्ध  हूं
 ।

 तो  अपील  करने  की  अनुमति

 यदि  अपील  ert  हो  तो  न्यायालय  कुछ  अब  धारा  ४८५  क  को  लीजिये  ।  जैसा

 कर  दिला  सकता  में  इस  उपबन्ध  का  विरोध  कि  में  कह  चुका  यह  भी  एक  ऐसी  व्यवस्था

 करता  हूं  ।  खण्ड  ८८  में  भी  वही  बात  है  ।  है  जिसके  अधीन  किसी  गवाह  से  उसकी  अपनी

 पहले  यह  पद्धति थी  कि  जब  अभियुक्त को  इच्छानुसार  बयान  देने  का  अधिकार छीना

 जेल  की  जाती  थी  तो  उसे  अपील  करने  के  जारहा  और  फिर  दूसरी बात  यह  है  कि

 लिये  जमानत  पर  छोड़  दिया  जाता  था  ।  यदि  इसके  साथ  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा

 जमानत  अयोग्य  अपराध  के  दण्डित  १९१  के  उपबन्धों की  कोई  चर्चा  नहीं  की  गई

 व्यक्ति को  जमानत  पर  छोड़  दिया  तो  उक्त  धारा  १९१  में  कहा  गया  है  कि  जब

 मुझे  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  क्या  जमानत  कोई  मेजिस्ट्रेट  किसी  ऐसे
 मामले

 में  हस्तक्षेप

 योग्य  अपराध  वाले  अपराधी  को  वे  करता जो  कि  उसके  सामने  हुआ  तो

 शिकार भी  नहीं  दिये  जो  ज़मानत  उसे  अभियुक्त से  यह  पूछना  पड़ेगा  कि  कया  वह

 अयोग्य  अपराध  करने  वाले  अपराधी  को  दिये  यह  चाहता  है  कि  उस  मामले  की  सुनवाई  वही

 जाते  हें
 ?

 मुझे  आश्चर्य  है  कि  इस  प्रकार  की  मजिस्ट्रेट  करे  या  अन्य  कोई  ।  यह  एक  बहुत

 गलती  कैसे  की  गई  है  ।  में  प्रवर  समिति  उत्तम  सिद्धान्त  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को

 इस  गलती  को  सुधारने  का  निवेदन  करूंगा  |  अपने  मामले  में  निर्णायक  नहीं  होना
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 चाहियें  और  किसी भी  दीवानी या  फ़ौजदारी  को  दिया  जा  रहा  se  |  एसा  एक  उपबन्ध

 और  इस  परिवर्तन के  मेंने  माननीय
 न्यायालय को  इस  प्रकार  का  क्षेत्राधिकार नहीं

 दिया  जाना  चाहिये  ।  परन्तु  हम  देखते  हैं  कि  गह-मंत्री  को  बधाई  दी  थी  ।  परन्तु  देखना  यह

 हैं  कि  धारा  ५२८  का  अथ  क्या  है
 ?  आजकल

 इस  विधान में  इस  सिद्धान्त को  कोई  उचित

 थान  नहीं  दिया  गया  है  ।  इससे  न्याय  के  स्थिति यह  है  कि  जिलाधीश किसी  भी  मुकद्दमे

 मार्ग  में  बाधा  पड़ेगी  और  साथ  ही  साथ  झूठी  को  किसी  वह  प्रथम

 द्वितीय  या  ततीय  श्रेणी  का  के  पास से गवाही  को  प्रोत्साहन  मिलेगा
 ।
 में  इसे  उचित

 समझता हूं  |
 वापस  ले  सकता  और  अपने  पास  रख

 सकता  और  व्यवहारिक में  मुकद्दमे
 जहां तक  धारा  CX  के  वर्तमान

 संशोधन  का  सम्बन्ध  में  समझता  हूं  कि  यह
 को  स्थानान्तरित कर  सकता  है  अब  यह

 शक्ति  न्यायाधीश  को  दी  जा  रही  ह  ।

 बहुत  अच्छा  है
 ।

 इसका  परिणाम  यह  होगा
 में  इस  चीज़  के  पक्ष  में  परन्तु यदि  यह

 कि  मुकदमों के  निर्णय  होनें  में  बहुत  विलम्ब  शक्ति  और  सत्र  न्यायाधीश  दोनों
 नहीं  होगा  ।  इसके  लियें  छः  सप्ताह का  समय

 ही  के  पास  रही  तो  निस्सन्देह गड़बड़ी  पदा
 रखा  गया  इस  व्यवस्था से  यह  भी  होगा

 कि  अभियोक्ता  मुकदमे  की  सुनवाई  के  सम्बन्ध
 होगी  और  दोनों  अधिकारियों में  टक्कर

 हो  सकती है  |
 में  देर  नहीं  कर  सकेगा  ।  में  इस  उपबन्ध

 को
 पालिका  और  कार्यपालिका के  बीच

 बहुत  पसन्द  करता  हूं
 ।

 दो  वर्ष  मेंने  एक

 विधेयक  पुरःस्थापित किया
 जिसका

 करण  करना  चाहते  तो  ये  शक्तियां आप

 जिलाधीश  से  छीन  लीजिये  और  उन्हें  केवल
 सम्बन्ध  प्रत्याशित जमानत  से  था  वह  अभी

 सत्र  न्यायाधीश  को  सौंप  दीजियें  |  इस  चीज़
 तक प्रंकाश में  नहीं  आया  और  में  चाहूंगा

 कि  धारा  ४९७  पर  विचार  करते समय  प्रवर
 पर  प्रवर  समिति  को  विचार  करके  आवश्यक

 परिवर्तन करने  चाहियें  ।
 समिति  उस  पर  भी  विचार  करे  और  उसके

 अनुसार  इस  विधेयक मं  एक  व्यवस्था  करे  ।  इस  विधेयक  के  किसी  और  उपबन्ध के

 विषय  में  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।  अन्त
 पुलिस  के  अत्याचारों  के  भय  से  लोग  पुलिस  को

 aqreararin ad} FRAT ated Zo Aa: नहीं  करना  चाहते  हैं  ।  अतः  में  में  केवल  यह  निवेदन  करूंगा  कि  प्रवर  समिति

 उचित  मामलों  में
 प्रत्यादात्मक  जमानत  से  के

 सामने
 बहुत  से  महत्वपूर्ण कार्य  और

 अच्छा होगा  कि  ae  सम्पूर्ण दण्ड  प्रक्रिया ली  जानी  चाहिये  ।  यदि  वह  व्यक्ति  तुरन्त  ही

 आत्म  सरपंच  कर  दे  तो  भी  जमानत ले  ली  संहिता पर  और  कम  से  कम  विधि  के

 जानी  चाहिये  ।  adda  उपबन्धों  पर  विचार  करे ।  जब  तक

 वे  तत्स्थानी  धाराओं  में  और  अधिनियम के
 अब  में  खण्ड  १०२  और १०३  के  सम्बन्ध

 सें  अपने  विचार  व्यक्त  करूंगा  |  ये  खण्ड  धारा  अन्य  उपबन्धों में  समुचित  परिवर्तन नहीं

 तब  तक  इस  मामले  के  साथ  न्याय  नहीं
 ५२६  और  ५२८  के  संशोधन  हें  ।  पहले में

 |
 धारा  ५२८  के  विषय  में  कहूंगा  ।  न्यायपालिका

 और  कार्यपालिका के  पृथक्करण  की  नई  हमको  स्वतन्त्रता  प्राप्त  किये
 हुए

 सात

 योजना  तटीय  एवं  द्वितीय  श्रेणी  ay  हो  गये  हैं  और  हमें  अपनें  न्यायालयों

 के  मजिस्ट्रेटों द्वारा  दण्डित  सामलों  की  अपीलों  are  देश  के  वातावरण  में  सुधार  करना

 की  सुनवाई  का  अधिकार  सत्न  न्यायाधीशों  चाहियें  ।  हमें  एक  स्वस्थ  और  अच्छा
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 पैदा  करना  है  ।  इसके  लिये  हमें  अपनी  किसी  एक  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य

 न्याय  प्रणाली  कों  बिल्कुल  बदल  देना  होगा  |  पति  फौजदारी  न्याय  के  कार्य-संचालन  का

 यही  नहीं  अन्य  परिवर्तन  भी  करने  होंगे  ।  वास्तविक  ज्ञान  रखने  वाले  प्रमुख  वकील

 उद्देश्य  को  सामने  रख  कर  में  इस  सदन में  कुछ  सार्वजनिक  व्यक्ति  और  कुछ  प्रमुख

 सुधार  तथा  राष्ट्रीय  पुर्ननिर्माण  संसद्‌  सदस्य  और  यह  आयोग  सारे  देश

 मंत्रालयों  के  बनाये  जाने  के  लिये  गला  फाड़  का  दौरा  करके  प्रमुख

 कर  चिल्लाता  रहा  हूं  ।  परन्तु  अभी  तक  विधि जीवी  और  प्रमुख  सार्वजनिक

 व्यक्तियों  के  साथ  परामर्श  करने  के  बाद  अपना
 मेरी  बातों  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 ae  प्रक्रिया  संहिता  का  सुधार  तो  सारी  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करे  ।  परन्तु  खेद  है  कि  डा०

 समस्या का  केवल  एक  ही  पहलू  हूं  ।  माननीय  काटजू  मेरे  इस  सुझाव  से  सहमत  नहीं  हुए

 मंत्री  ने  सारे  भारतीय  साक्ष्य  और  उन्होंने  से  कहा  कि  वह  लोकमत

 भारतीय  दण्ड  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  जानने  के  इस  कार्य  में  अधिक  समय  नहीं  व्यय

 तथा  अन्य  अनेक  अधिनियमों  में  परिवर्तन  करना  चाहते  उन्होंने  यह  भी  बताया  कि

 का  आश्वासन  दिया  है  ।  इसके  लिये  वह  भारत  के  न्याय  प्रशासन  के  सुधार  पर

 बधाई के  |  परन्तु  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  एक  ज्ञापन  तैयार  कर  रहे  ह्  मुझे  इस  ज्ञापन

 वर्तमान  प्रयत्न  के  बाद  सारा  कार्यक्रम  खटाई  की  एके  प्रति  बड़े  ही  नाटकीय  ढंग  से

 में  डाल  दिया  जाये  ।  इस  विधेयक में  बहुत  डा०  काटजू  के  घर  पर  प्राप्त  हुई  थी  !
 मेंने

 इसे  बहुत  ध्यानपूर्वक  पढ़ा  है  ।

 करना  अच्छा  अन्यथा  न्याय

 प्रशासन परसे पर  से  लोगों का  विश्वास  समाप्त
 पंडित  ठाकर  दास  जमाव  क्या  यह  एक

 गोपनीय  दस्तावेज़  है  ?

 हो  जायेगा  और  गड़बड़ी  फैल  जायेंगी  ।

 श्री  एन०  ato  चटर्जी  :  उस  पर  सब्ज़ा

 श्री  जून  सी०  चटर्जी
 :  इस  देश  के  गोपनीय  लिखा  हुआ  है  ।

 फ़ौजदारी  न्याय  के  सुधार  की  समस्या  के

 सम्बन्ध  में  डा०  काटजू  ने  संसद्‌  के  गत  सत्र  श्री  एन०  एस०  जैन

 में  जो  आइवासन  fear  उससे  हम  लोगों  :  क्या  यह  ज्ञापन  संसद्‌  सदस्यों  को

 को  बहुत  आशा  ait  थी  ।  '  दण्ड  प्रक्रिया  परिचालित  किया  गया  हैं  |

 संहिता  के  ५६  वर्ष  के  जीवन  काल  अभी
 श्री  एन०  सी०  चटर्जी  :  डा०  काटजू  के

 उसमें  किसी  भी  प्रकार  का  सुधार  या
 कथनानुसार  कुछ  सदस्यों  को  यह  ज्ञापन  भेजा

 संशोधन  नहीं  किया  गया है  ।  हमने  उक्त
 गया AT  |

 आश्वासन  का  हार्दिक  स्वागत  किया  था  1

 श्री  एन०  एस०  जैन
 :  मुझे  इसकी  प्रति

 परन्तु  अब  जो  विधेयक  हमारे  सामने  उसको

 देख  कर  हम  लोगों  को  काफी  निराशा  हुई  है  ।  प्राप्त  नहीं  हुई है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तो  यह  स्पष्ट  हैं  कि
 संसद्‌  का  सदस्य  चुने  जाने  के  तुरन्त

 इसे  परिचालित  नहीं  किया  गया  है  ।
 बाद  ही  मेंने  इस  समस्या  की  ओर  डा०  काटजू

 का  ध्यान  आर्कषित  किया  और  मेंने  श्री  एन०  एस०  जेन  :  में  एक  औचित्य

 we  सुझाव  दिया  कि  इस  कार्य  के  लियें  उठाना  चाहता  हूं  ।  यह  ज्ञापन  माननीय

 शक  शाक्तिशाली  आयोग  नियुक्त  किया  जाना  गृह  मंत्री  द्वारा  तैयार  किया  गया  है  ।  उन्होंने

 चाहिये  जिसमें  भारत के  मुख्य  संसद्‌  सदस्यों  को  इसकी  प्रतियां  नहीं  दी  हैं
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 एन०  एस०

 परन्तु  उसकी  एक  प्रति  उन्होंने  अपने  अतिथि  उसे  एक  माननीय  सदस्य  को  दे  सकते

 को  दी  है  ।  यह  नज  तक  उचित  है  ?  तो  कोई  कारण  नहीं  है  कि  वह  अन्य  माननीय

 सदस्यों  को  उससे  वंचित  रखें  विशेष  रूप

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 में  समझता  हूं

 कि
 जबकिਂ  वह  वाद  विषय  से  सम्बन्धित  है  ।

 यदि  माननीय  सदस्यों  ने  मांग  की  होती  तो

 माननीय  मंत्री  ने  उन्हें  उसकी  प्रतियां दे  दी  श्री  एन०  सी०  चटर्जी :
 श्री  टेकचन्द  को

 होती ं।  यह  निर्णय  करना  कि  वह  waar  उसकी  प्रति  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 गोपनीय  हैं  या  माननीय  सदस्यों  का

 श्री  टेकचंद
 :

 आरम्भ  में  वह  एक
 काम है  ।  में  केवल  इतना  ही  सकता  हूं

 नीय  दस्तावेज़  था  ।  पर  अब  वह  गोपनीय  नहीं
 कि  यदि  माननीय  मंत्री  को  कोई  आपत्ति  न  हो  ह

 तो  वह  उसकी  प्रतियां  परिचालित  कर  दें  ।
 वह  उन  व्यक्तियों  के  लिये हैं  जो  कि

 वित  न्यायिक  सुधारों  में  रुचि  रखते  हैं  ।

 श्री  गाडगील  :  यदि  कोई
 श्री  एन०  ato  चटर्जी  :  में  उसमें  दी  गईं

 माननीय  सदस्य  किसी  गोपनीय  दस्तावेज

 का  हवाला  अपने  भाषण  में  देता  तो  क्या
 दो-एक  बातों  का  ज़िक्र  करने  वाला  था  ॥

 माननीय  मंत्री  ने  इसमें  बहुत  से  महत्वपूर्ण
 सदन  इस

 बात  की  मांग
 कर

 सकता  हैं  या  नहीं
 उठाये  हैं  ।  उसकी  भूमिका  में  कहा  गया

 कि  वहਂ  सारा  दस्तावेज़  सदन  पटल  पर  रखा

 जाय े?
 हैं  कि  चूंकि  फ़ौज़दारी  मुकदमों  में  स्वयं  राज्य

 एक  पक्ष  के  रूप  में  होता  है  इसलिए  अदालत  की

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  गोपनीयता  कार्यवाही  आसानी  से  क़ाबू  में  रखा  जा

 का  सम्बन्ध  वह  उस  माननीय  सदस्य  द्वारा  सकता  है  ।  दीवानी  अदालतों  में  चूंकि  राज्य

 गोपनीयਂ  रखा  जा  सकता  जिसे  वह  प्राप्त  का  कोई  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  होता  इसलिये

 हुआ  हो  ।  परन्तु यदि  एक  बार  भी  कोई  उनमें  मुकदमों  में  बड़ी  देर  लगती  है  कौर  उनमें

 यह  बुराई  बहुत  ज्यादा  फैली  हुई  है  ।  ज्ञापन  में वेज  सदन  में  पढ़  दिया  जाता  तो  उसका

 वह  अदा  और  उसको  स्पष्ट  करने  वाला  अन्य  माननीय  गृह-मंत्री  ने  कहा  है  कि  फ़ौजदारी

 के  मुक़द्दमों  में  देर  लगने  की  शिकायतों  का कोई  सुसंगत  सदन  पटल  पर  अवद्य  रखा

 जाना चाहिये ।  पूरे  दस्तावेज का  रखा  जाना  मुख्य  कारण  यह  है  कि  मजिस्ट्रेटों और  aa

 आवश्यक  नहीं है  ।
 न्यायाधीश  की  संख्या  उतनी  नहीं  बढ़ी  हैं

 श्री  बंसल  :  में  एक  औचित्य  प्रशन  पुछना
 जितना कि  काम  बढ़  गया है  ।  इस  सम्बन्ध में

 लोगों  को  आम  शिकायत  यह  हैं  कि  माननीय
 चाहता  हूं  ।  क्या  एक  अवसर  पर  अध्यक्ष

 मंत्री  महोदय  ने  एक  आयोग  नियुक्त  करके
 महोदय  द्वारा  यह  निर्णय  नहीं  दिया  जा  चुका

 हैं  कि  सदन  में  किसी  गोपनीय  दस्तावेज़  का
 देश  की  न्याय  सम्बन्धी  स्थिति  को  जानने  का

 प्रयत्न नहीं  किया  है  ।  उन्हें  डर  है  कि  कहीं
 हवाला  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ?

 निवारक  निरोध  तथा  प्रेस  अधिनियमों  की

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जिस  समय  माननीय  तरह यह  क़ानून  भी  जनता  की  स्वतन्त्रता  को

 सदस्य  श्री  चटर्जी  ने  उस  दस्तावेज़  का  हवाला  प्रतिबन्धित करने  में  काम  में  न  लाया  जाये  ॥

 दिया  उश्र  समय  इस  तरफ  किसी  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  मंत्री  ने  असली

 शिकार  का  दावा  नहीं  किया  गया  ary  में  खराबी  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया है  ।  असली

 समझता  हूं  कि  afe  मंत्री  खराबी  की  न  तो  न्यायालय  या  न्यायाधीशों
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 में  है  और  न  ही  इस  संहिता  में  ।  असली  खराबी  हमारे  यहां  की  न्याय  व्यवस्था  कभी  ठीक  नहीं

 यह है  कि  हमारे  यहां  फ़ौजदारी  के  मुक़दमों  की  हो  सकती  ।  हो  सकता  है  कि  डा०  काटजू  को

 जो  न्याय  व्यवस्था  हैँ  वह  बहुत  अधिक  आजकल  की  पुलिस  पर
 पूरा  भरोसा  हो  परन्तु

 qu  स्वतन्त्रता  प्राप्त  होने  के  सात  वर्ष  यह  पुलिस  वैसी  ही  चली  आ  रही  ह  जैसी

 जाद  भी  न्यायपालिका  और  कार्यपालिका  अँग्रेज़ों  के  समय  में  थी  ।  अपको  चाहिये

 को  वास्तविक  रूप  से  अलग  अलग  नहीं  किया  कि  आप  उन्हें  अच्छे  वेतन  दें  और  तहकीकात

 गया  है  ।  आप  चाहे  कितने  ही  संशोधन  करें  करने  के  वैज्ञानिक  तरीक़े  डंडे  और

 और  कितनी  ही  अदला-बदली  आप  इस  जूते  से  मारने की  पुरानी  प्रणाली से  ही  काम

 को  तब  तक  ठीक  नहीं  कर  सकते  लिये  ae  जायें  ।  पुलिस  जानबूझ

 जब  तक  इस  अकुशल
 और

 wee  कर  न्यायाधीशों  को  बेवकूफ़  बनाते  हें  ।  डा०

 को  आप  नहीं  सुधारेंगे  ।  जैसा  कि
 मी  के

 मामले
 में  राज्य  के  वकील  ने

 कारणों  के  विवरण  तथा  स्वय  धीर  से  कहा  था  चूंकि  उसका  गवाह

 काटजू  के  भाषण  में  संकेत  किया  गया  बीमार है  इसलिये  मुक़द्दमा  थोड़े  दिन  स्थगित

 यहां  मामलों  की  तहकीकात  उचित  ढंग  कर  दिया  परन्तु  वह  व्यक्ति  चांदनी

 से  नहीं  की  जाती  ।  मजिस्ट्रेट  के  सामने  चौक  में  घूमता  हुआ  पकड़ा  गया  और  उसे

 दमों में में  बहुत  देर  लगती  हैं  क्योंकि  इस्तगासे के  किसी  क़िस्म  की  कोई  बीमांरी  नहीं  थी  ।

 गवाह  समय  पर  नहीं  आते  |  में  जानना  चाहता  तो  पुलिस के  लोग  इस  तरह  से  काम  करते  हैं  |

 हूं  कि  पुलिस  व्यवस्था  को  ठीक  करने  के  लियें  उन्हें  मजिस्ट्रेटों  की  ज़रा  परवा  नहीं  होती

 सरकार  क्या  कर  रही  है  ?  आप  कती  भी  क्योंकि  वे  जानते  हैं  कि  मजिस्ट्रेट  पुलिस  वालों

 मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय  में  चले  जाइये  और
 से  कुछ

 भी  कहने  साहस  नहीं  रखते  ।  में

 देखिये  fe  वहां  कितना  बुरा  हाल है  |  पंडित  ठाकर  दास  भागंव  की  इस  राय  से  पुरी

 मेरे  और  डा०  द्यामप्रसाद
 मुखर्जी

 तथा  अन्य  तरह  सहमत  हूं  कि  तहक़ीक़ात  के  समय

 संसद  सदस्यों  के  मुक़द्दमे  को  ही  लीजिये  ।  eel  मामले  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होना

 मुझे तो  सरकार  की  कपा से  जल्दी  ही  छोड़  चाहिये  ।  आप  ने  शायद  इस  विषय  में  उच्चतम

 न्यायालय  का  एकमत  निर्णय  भी  पढ़ा दिया  गया  था  परन्तु  अन्य  संसद्‌  सदस्यों  के

 ख़िलाफ़  महिमा  बहुत  दिनों  तक  चलता  रहा  |  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  श्री

 न्यायालयों  में  मजिस्ट्रेट  कभी  समय  पर  नहीं  पी०  जी०  मुकर्जी  ने  भी  कहा  था  कि  मजिस्ट्रेटों

 आते  ।  कभी व  दो  घंटे  बैठते  हैं  और  कभी  तीन  द्वारा  पुलिस  के  जाल  में  हिस्सा  लेना  गलत

 घंटे  ।  वहां  बैठे  बैठे  भी  वे  अपने  मित्रों  और  तरीक़ा  है  और  मजिस्ट्रेटों  को  ऐसा  नहीं  करना

 सम्बन्धियों  के  साथ  गप्प-गप्प  किया  करते  हैं  चाहिय े।

 वे  लोग  जो  अपने  मुक़द्दमों  के  सिलसिले
 हुक्म  fag  पीठासीन

 में  न्यायालय  में  आते  इज़ार-उधर  चक्कर

 में  यह  नहीं  कहता कि  विधेयक  में  ऐसा
 काटा  करते  हैं  ।  हमारे  यहां  के  कार्यपालिका

 मजिस्ट्रेट  aq  फुटबाल  और
 ई

 उपबन्ध  किया  गया  है  ।  डा०  काटजू के

 मंत्रियों  आदि  के  स्वागत  में  ही  लगे  रहते
 विधेयक  में  यह  व्यवस्था  की  जा  रही हैं  कि  जब

 कोई  गम्भीर  मामला  हो  जाय  तो  तुरन्त  ही अपना  काम  करने  की  उन्हें  फुरसत  नहीं  मिलती

 उन्हें  उच्च  न्यायालय  और  सत्र  न्यायाधीश  पुलिस  को  चाहिये  कि  ae  खास  गवाहों  को

 की  निगरानी  में  रखा  जाना  चाहिये  और  मजिस्ट्रेट  के  सामने  पेश  करे  और  उनके  बयान

 पुलिस  के  क़ब्जे  बचाना  चाहिये  वरना  लिखवाये  ।  में  इस  उपबन्ध  को  बिल्कुल
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 ह न्य  आ
 अनुचित  समझता  हूं  और  इसका  NSTI  विरोध  मामलों  को  नहीं  निपटा  सकते  जिन  का  दंड

 करता हूं  ।
 फांसी  या  आजन्म  कारावास  है  ।  इस  के  बारे

 में  लोगों  को  aisha  यह  थी  कि  छोटे  छोटे
 में  यह  नहीं  कहता  कि  सारे  विधेयक

 छोकरे  मजिस्ट्रेटों  को  इतने  बड़े  अधिकार  देना
 ख़राब  हैं  ।  में  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  की  कुछ

 ग़लत  है  ।  डा०  काटजू  ने  इस  में  यह  व्यवस्था
 बातों  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  सबसे  पहले  तो  में

 की  है  कि  दस  वर्ष  का  अ्रनूभव  रखना  वाले
 असेसर  प्रणाली  के  समाप्त  किये  का

 प्रथम  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेटों  को  ही  ये  अधिकार
 स्वागत  करता  साथ  ही

 जूरी
 पद्धति  के

 दिये  जायेंगे  ।  में  समझता  हूं  यह  एक
 लिये  जो  व्यवस्था  की  गई  हैं  उसका  भी  में

 स्वागत  करता  जूरी  पद्धति  न्याय  के  हित
 अच्छा  उपबन्ध  है  भ्र  इस  से  लोगों  का  डर

 दूर  हो  जायेगा  ।
 में  अत्यावश्यक है  ।

 में  डा०  काटजू के  इस  सुझाव का  तनजेन  जुर्माने  के  बारे  में  धारा  ३२  में  परिवर्तन

 करता  हूं  कि  समन  मामलों  की  सुची  और  बड़ी  किया  जा  रहा  है  ।  इस  में  कोई  खास  बात  नहीं

 होनी  चाहिये  ।  खंड  २  में  कहा  गया  है  कि  वे  १८९८  में  १०००  रुपये  का  जो  मूल्य  था

 सारे  मामले  जिनमें  अधिक  से  अधिक  सजा  वह  कर्ब  २०००  रुपये  के  बराबर  ही

 एक  वर्ष  हो  सकती  समन  मामले  माने  जायेंगे  इसलिये  जुर्माने  में  वृद्धि  कर  देने  पर  कोई

 इसके  अनुसार
 धारा  १६६,  १६८,  १७१,  safe  नहीं  होनी  चाहिये  |  मुझे  सब  से

 २६४  से  २६७,  २९६  से  २९८,  ३०९,  आपत्ति  धारा  १६२  के  हटाने  पर  है  ।  धारा

 ३४२  आदि  के  अन्तर्गत  सारे  मामले  आ  जायेंगे  १६२  के  अन्तत  किसी  ,  व्यक्ति  द्वारा  पुलिस

 अधिकारी  को  दिये  गये  बयान  को  प्रयोग यह  एक  बहुत  अच्छा  उपबन्ध है  |

 इस्तगासे  के  गवाहों  की  बात  काटने  के  लिये
 में  पंडित  arta  की  इस  बात  से  सहमत

 ही  किया  जा  सकता  wer  उद्देश्य
 हूं  कि  अवैतनिक  मेजिस्ट्रेट  जितनी  जल्दी

 के  लिये  नहीं  ।  यह  एक  कड़ा  अच्छा  उपबन्ध
 समाप्त  कर  दिये  जायें  उतना  ही  ग्रच्द्धा  है  |

 में  खंड  ४  में  किये  गये  उपबन्ध  को  पसन्द  नहीं
 था  क्योंकि  इस  के  द्वारा  अ्रभिषक्त  को  इस्तगासे

 के  गवाहों  की  सचाई  का  पता  लगा  सकने  का
 करता  अवैतनिक  मजिस्ट्रेटों  के  बारे  में

 अवसर  मिलता  था  ।  उसे  यह  जानने  का  मौका
 राज्य  सरकारें  उन  योग्यताओ्रों  को  निर्धारित

 भी  मिलता  था  कि  पुलिस  की  तहकीकात
 करेंगी  जिनहें  वे  ठीक  समझेंगी  ।  मेरी  राय  में

 ईमानदारी  से  हई  है  या  नहीं  ।  स्ब  डा०
 इस  विषय  में  एक  स्पष्ट  नियम  होना  चाहिये  ।

 काटजू  इस  उपबन्ध  को  हटा  रहे  हें  ।  इस  का
 कौर  एक  निश्चित  स्तर  निर्धारित  किया  जाना

 चाहिये  ।  यह  कार्य  संसद  द्वारा  ही  होना
 नतीजा  यह  होगा  कि  पुलिस  अधिकारियों

 द्वारा  लिये  गये  बयान  को  गवाहों  की  सचाई
 राज्य  सरकारों  की  इच्छा  पर  इसे

 का  सबूत  देनें  के  काम  में  लाया  जायेगा
 छोड़ना  उचित  नहीं  होगा  ।

 जिस  से  अभियुक्त  के  हित  पर  बहुत  बुरा
 > डा०  काटजू  का  एक  प्रस्ताव  यह  र  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इस  का  बहुत  अनुचित  प्रभाव

 कि  धारा  ३०  को  सारे  देश  में  लागू  किया  जो  एक  तरह  से  शभ्रभियुक्त  के  प्रति

 जाये  |  जैसा  अप  जानते  हैं  कु
 त्र ह  SIN  ों  में  अन्याय  होगा  ।  जैसा  कि

 बड़े  बड़े  न्यायालयों  में

 माना  गया  इस  देश  के  पुलिस  wha मजिस्ट्रेटों  को
 सारे  गंभीर  मामलों  के

 मुकदमे
 वॉलਂ  या

 निपटाने  के  अधिकार  प्राप्त  वे  केवल  उन  पनी  इच्छा  केंतूस  बयान  लेते
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 हैं  wig  वास्तव में  जो  बातें  कही  जाती  हैं  इस  से  अभिव्यक्ति  ate  प्रेस  स्व  तन्य

 उन्हें  नहीं  लिखते  ।  बयान  में  वे  वही  बातें  लिखते  खत्म  हो  जाता  है  ।  अमरीकी  संविधान  भी

 हैं  जो  उन  की  राय  में  महत्वपूर्ण  होती  हैं  इन  अधिकारों  को  राजनीति  की  पंकड़  रो

 कौर  उन  सब  बातों  को  छोड़  देते  हैं  जिन  का  बाहर  रखा  गया  है  ।  यह  कुछ  ऐसे  अधिकार

 संबंधित  मामले  में  ग्राम  चल  कर  बहत  महत्व  हैं  जिन  ata  साधारण  विधान  से  छीन

 होता  धारा  १६२  का  उद्देश्य  ही  यह  नहीं  सकते  ।  मास्टर  तारा  सिह  के  मामले

 है  कि  अभियुक्त  को  अपने  बचाव  का  पूरा  में  पंजाब  उच्च  न्यायालय ने  धारा  १  २४क॑ को

 पूरा  मौका  दिया  जाये  कौर  वह  इस्तगासे  अवैध  घोषित  कर  दिया  था  ।
 संवैधानिक

 के  गवाहों  से  जिरह  कर  सके  ताकि  न्यायाधीश  या  कानूनी  पहलूओं  के  wera  भी  सिद्धान्त

 के  सामने  वह  दिखा  सके  fe  उन  के  बयान  के  अनुसार  इतने  व्यापक  अधिकार  देना  ठीक

 aye  a  या
 ग़लत

 ।
 यह  एक  बहुत  गंभीर  नहीं है  ।

 विषय  है  कौर  मुझे  ore  है  किया  काटजू

 इस  पर  अच्छी  तरह  विचार  करेंगे  ताकि  में  इस  के  पक्ष  में  कि  जूरी  पद्धति

 देश  के  नागरिकों  को  न्याय  के  सम्बन्ध  में  जारी  रखी  जायें  ।  हमें  अपन  नागरिकों  पर

 किसी  प्रकार का  डर  न  रहे ।  विश्वास  होना  चाहिये  ।  में  पहले  ही  इस  सम्बंध

 १२  मध्यान्ह  में  काफी  कह  चुका  हैं  ।

 में  विधेयक  में  किये  गये  इस  उपबंध  का

 मुझे  यह  कहते  हुए
 खेद

 होता  है  कि भी  विरोध  करता  हूं  कि  राज्यपाल

 राजप्रमुख  मंत्री  aT  सरकारी  कर्मचारी  के
 अराज  देश  में  झूठी  गवाही  देना  काफी  जोर  पकड़

 विरुद्ध  मानहानि  के  मामले  में  पुलिस  मानहानि
 रहा  है  ।  में  चाहता हुं  किः  इसे  रोकने  का

 करने  वाले  को  बिना  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  में  डाक्टर वारंट  के  गिरफ्तार

 काटजू  के  इस  कथन  का  घोर  विरोध  करता  हूं कर  सकती  उन  के  सार्वजनिक

 वर्षों  की  अलोचना  करना  हस्तक्षेप  अपराध
 कि  वकीलों  के  कारण  ही  झूठी  गुलाटी  देने

 बनाया  गया  है  ।  संसद  को  इसे  अस्वीकार
 का  जोर  बढ़  रहा  है  ।  में  मानता  हूं  कि  कुछ

 सीमा  तक  गवाहों  को  सिखा  कर  तैयार  किया कर  देना  चाहिये  ।  राष्ट्रपति  या

 जाता  है  ।  लेकिन  ऐसा  कभी  कभी  कानून किसी  राज्य  के  राज्यपाल  या  राजप्रमुख  के

 मामले  में  तो  किसी  को  आपत्ति  नहीं  हो  सकती  ।  की  बारीकियों  को  पूरा  करने  के  लिये  करना

 लेकिन  मंत्री  या  सरकारी  कर्मचारी  के  सम्बन्ध  पड़ता  है  ।  वसीयत  के  मामलों  में  ऐसा  प्रतिकार

 करना  पड़ता  है  ।  यदि  गवाह  यह  न  कहे  कि
 में  पुलिस  को  यह  छुट  देना  ठीक  नहीं  है  ।

 हस्ताक्षर  उस  के  सामने  पिये  गये  हें  तो
 हो  सकता  है  किसी  राज्य  बा  गृह-कार्य  मंत्री

 पुलिस  को  उन  व्यक्तियों के  पीछे  लगा  दे  मुकदमा  ही  खारिज  हो  जाये  ।  फिर  इसे  दूर

 जो  उस  की  आलोचना  करते  हैं  ।  मान  करनें  के  लिये हम  पूरक  मिल  कर  प्रयत्न  करना

 लीजिये  लोग  मंत्री  की  झ्रालोचना  करते  चाहिये  lat  सकता  है  कभी  ऐसा  मालूम  हो

 कि  गवाह  झूठ  कहूं  रहा  है  लेकिन  बाद  के  तथ्यों हैं  उन  के  पास  उसे  प्रमाणित  करने  के  कागजात

 मौजूद  ate  पुलिस  उन्हें  उठा  ले  जाती  या  साक्ष्य से  यह  भी  पता  लग  सकता  है  कि

 है
 तो

 वे  व्यक्ति  क्या  कर  सकते  हैं  ।  इस  वहू  सच  कहू  रहा  था  |  डा०  काटजू  का

 प्रकार  एक  मूल्यवान  साक्ष्य  नष्ट  हो  सकता  यह  कहना कि  कारवाही  किसी

 है  ।  वास्तव  देखा  जाये  तो  यह  संविधान  में  अवस्था  पर  मजिस्ट्रेट  यह  समझे  कि  गवाह

 दिये  गये  मूल  भ्र धि कारों के  विरुद्ध  झूठ  बोल  रहा  है  उसे  तत्काल  ही  सजा
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 दे  ठीक  नहीं है  ।  क्या  यह  खतरनाक  बात  दिदा  में  कानून  बनाने  से  भी  कोई  विशेष

 नहीं है  ?  क्या यह  एक  असाधारण  अधिकार
 Wat  नहीं  पड़ेगा  |

 नहीं  है  ?  इस  प्रकार  कोई भी  गवाह  श्री  एस०  वी०  नसीम  :

 गवाही  देने  के  लिये  तैयार  ही  नहीं  होगा  |
 में  माननीय  गृह  मंत्री  से  इस  बात में  सहमत

 इस  प्रकार  तो  साप  उसी  व्यक्ति  को

 गवाह  श्र  न्यायाधीश  बना
 हूं  कि  दंड  प्रक्रिया संहिता  का  पहला  उद्देश्य

 यह  होना  चाहिये  कि  उस  सें  अभियुक्त  को
 at  ।  यह  न्याय  के  सिद्धान्त  के  विद्ध  अपने  बचाव  में  अधिक  से  अधिक  सुविधायें
 है  ।

 मिलें  तथा  दूसरा  यह  कि  न्याय  प्राप्त  होने

 में  विलम्ब  न  हो  ।  wa  हमें  यह  देखना है  कि में  विधेयक  के  इस  उपबन्ध  के  भी  fale

 हूं  कि
 दोषारोपण  के  बाद  कोई  जिरह  नहीं  इस  उद्देश्य

 को
 पूरा  करने  के  हेतु  विधेयक  में

 क्या  व्यवस्था की  गई  है  ।
 हो  में  पूछता  हं  कि  क्या  कोई  वकील

 चाहे  वह  कितना  भी  अनुभवी  ौर  विद्वान  माननीय  गृह  मंत्री  का  यह  कहना  बिल्कुल

 क्यों  न  पुरे  अभियोजन  मामले  को  जाने  ठीक  है  कि  लोगों  का  न्यायालयों  पर  से  विश्वास

 सफलतापूर्वक  जिरह  कर  सकता  है  ?
 हट  गया  है

 ।
 यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण

 एक  गवाह  कुछ  कहूंगा  दूसरा  कुछ  झ्र ौर  |  बात  है  ।  लेकिन  हमें  यह  देखना  है  कि  ऐसा

 बिना  सारा  मामला  जाने  जिरह  हो  सकती  क्योंकर  है  |  न्याय  करने  में  देर  होती

 मेरा  केवल  इतना  ही  निवेदन है  fe  श्राप  है  ?  क्या  न्यायाधीशों  या  पुलिस  की  कमी  है  ?

 अभि  रक्त  से  उस  के  इस  भ्र धि कार  को  न  बिनिये  यदि  हम  ने  इन  बातों  का  हल  ढ्ढ़ ध्  निकाला

 कि  वह  अपनी  सफाई  उचित  रूप  से  दे  सके  ।  तो  हम  न्यायालयों  में  लोगों  का  विश्वास  फिर

 न्याय  में  शीघ्रता  लाने  की  धुन  में  कहीं  ड्राप  से  उत्पन्न  कर  सकते  हैं  ।  मेरे  विचार  में  अपराध

 ऐसी  व्यवस्था  न  कर  दें  कि  अभियुक्त  बेचारा  की  जड़  सम्पत्ति  की  भ्र सा मनता  है  ।  कोई

 अपनी  सफाई  देने  के  झ्र धि कार  से  भी  वंचित  बहुत  अमीर  है  कौर  कोई  बहुत  गरीब  |  देखा

 रह  जायें  ।  अनाप  का  उद्देश्य  होना  चाहिये  जाये  तो  गरीबों  की  ही  संख्या  अधिक  है  ।

 निष्पक्ष  न्याय  ।  में  यह  नहीं  चाहता  कि  दोषी  फिर  भी  भ्रमरों  के  ल।भ  के  लिये  अ्रसंख्य

 को  दंड  न  दिया  जाये  लेकिन  उसे  अपनी  सफाई  गरीबों  का  ही  गला  दबाया  जाता  है  ।  यही

 देने  का  भी  तो  पूरा  पूरा  मौका  दिया  जाये
 |  कारण  है  कि  हमारे  देश  में  कार्यपालिका

 खंड  ३८  के  अन्तर्गत  दोषारोपण के  पश्चात  घारा  १४४,  Yow,  १०८,  १०९  श्र  ११०

 के  जी ग्रन्तगत  ७ अनक  प्रगतिशील  झ्रान्दोलनों किसी  भी  गवाह  से  जिरह  नहीं  की  जा  सकेगी  ।

 यह  बात  तो  अ्रभियोक्ता  के  भी  पक्ष  में  नहीं
 को  दबा  रही  है  ।  ऐसी  व्यवस्था  और  किसी

 ar  ।  सभ्य  देश  में  नहीं  है  ।  ara  कल  मजिस्ट्रेट

 कार्यपालिका  के  अधीन  काम  करते  हैं  ।

 मेरे  विचार  में  प्रवर  पंडित  क।्यंपालिका  भी  ऐसी है  जो  भ्रष्टाचार  शौर

 ठाकुर  दास  हाव  तथा  अन्य  सदस्यों  द्वारा
 अक्ार्यकुशलता के  बोझ  से  दबी  जा  रही

 उठाई  गई  बातों  को  ध्यान  में  रखेंगी  ।  are  राज्य  में  मद्य निषेध  ह  |  लेकिन  उस

 परम  स  बात  की  है  कि  का  लाभ  सब  से  अधिक  वहां  की  कार्यपालिका

 पुलिस  वालों  का  gare  क्रिया जाये  ।  जब  उठा  रही  है  ।  यह  वहां  के  सरकारी  कर्मचारियों

 तक  उन  को  नहीं  सुधारा  जाता  तब  तक  इस  के  लिये  आमदनी  का  साधन  हो  गया  है  ।
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 इस  बात  को  भी  श्र  एस०  वी०  रामामूर्ति  ने  सीधे  उच्च  न्यायालय  के  अधीन  होने  ।

 अपनी  रिपोर्टे  में  भी  स्वीकार  किया है  ।  यदि
 डा०  काटजू यह  अनुभव करते  हैं  कि

 श्राप रा धी  दरिद्र  होते  हें  उन्हें  राज्य  के  व्यय

 इस  से  प्रमाणित  होता  है  कि  पर  अधिवक्ता  की  सहायता  क्यों  नहीं  दी
 किस  प्रकार  कार्यपालिका  अर्थात  भ्रष्टाचारी

 जाती  ।
 तथा  कुशल  पुलिस  ने  केवल  लोगों  को  तंग

 करना  शुरू  कर  रही है  परन्तु  संविधान  का  डा०  कारजू  नें  विधेयक  के  जिन  उद्देश्यों

 का  उल्लेख  किया  है  में  प्रयास  करने  पर  भी भी  निरादर  कर  रही  है  ।  लोग  तो  उन  के
 म |

 समक्ष  आने  से  भी  डरते  हें  ।  इन्हीं  को  जांच  उन  पर  विश्वास  नहीं  कर  सकता  हुं  ।

 और  अभियोग  दोनों  के  अधिकार  दिये  गये  समझता हूं  कि  इस  से  तो  वर्तमान  न्यायपालिका

 द्वारा  न्याय  की  बनाम  कार्यपालिका  द्वारा
 हू  ।  वे  लोगों को  वक्तव्य  देने  के  बुलाते

 हैं  श्र  भ्र पने ही  ढ़ंग  से  उन  के  वक्तव्यों का
 न्याय  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  इस  विधेयक

 के  प्रतिगामी  पहलों  के  सम्बन्ध में  जो  तक अभिलेख  तैयार  करते  हैं  ।  मामला  न्यायालय

 में  प्रस्तुत  करने  के  पश्चात्‌  बार  बार  स्थगित
 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  कौर  श्री  चटर्जी

 किया  जाता  स्थगन  का  निरन्तर  कारण
 ने  प्रस्तुत  किये  हैं मे ंउन  का  समर्थन  करता  हुं  ।

 अब  में  सीधा  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा
 यह  होता है  कि  पुलिस  उपस्थित  नहीं  होती  ।

 उल  की  अनुपस्थिति  का  कारण  यह  नै  कि  उन्हें
 १६२  की  कौर  भ्राता  हूं  1»

 किसी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  शर  नज़रबन्दी  में  अनुभव  करता  हूं  कि  डा०

 करने  का  अ्रधघिकार  है  शर
 काटजू का  भी  यह  अभिप्राय नहीं  है  कि  धारा

 कार्यपालिका  के  अधीन  है  ।  डा०  काटजू  १६२  के  अधीन  लिये  गये  अभिलेखों  को

 उद्देश्यों  ae  कारणों  के  विवरण  में  यह  कह  लय  में  प्रमाण स्वरूप  प्रस्तुत  करने  पर  जो

 कर  उन्हें  एक  वर  प्रदानਂ  कर  रहे  हैं  प्रतिबंध  है  वह  get  दिया  जाये  |

 आप  से  सहानुभूति  रखता  अतएव  श्राप  के
 माननीय  मंत्री  ने  न  तो  उद्देश्यों  कौर

 हित के  लिये  art को  अपने  धन  att  श्रम

 से  बचाने के  लिये  उच्च  न्यायालय के  पुर्नविचार

 कारणों  के  विवरण  में  श्र  न  ही  खंडों  पर

 दी  गई  टिप्पणियों  में  अरपना  झ्र भि प्राय  स्पष्ट
 के  MTB  को  समाप्त  करना  चाहता  हूं  ।''

 किया  है  ।  इसलिये  माननीय  मंत्री  से  मेरी
 इस  की  बजाय  गृह  मंत्री  को  अपने  कत्तव्य  की

 यह  कपिल  है  कि  वे  इस  स्थिति  पर  विचार
 ओर  ध्यान  देना  चाहिये  |  अभियुक्त  लोग  बहुत  करें  कौर  धारा  १६२  की  प्रत्येक  इंडिका

 दरिद्र  होते  हैं  ।  वे  वकील  भी  नहीं  कर  सकते  ।
 को  विधेयक  में  सम्मिलित  कर  लें  ताकि

 ~

 इस  के  उन्हें  प्रतिवाद के  लिये  अपराधी  से  उस  का  बहुमूल्य  भ्र धि कार  न

 अभिलेख  खरीदने  पड़ते  हैं  ।  जब  तक  हम  ने
 छीना  जायें  ।

 श्रष्दाचा  पूर्ण  स्थिति  को  समाप्त  न  किया

 अब  द्ण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  १६४ हम  उन  लोगों में  पुनः  न्यायालयों के  प्रति

 श्रद्धा  उत्पन्न  नहीं  कर  सकते  |  देश  की  विधि  को  लीजिए  ।  इसके  अधीन  जांच  करने  वाले

 का  स्वरूप  ऐसे  ढ़ंग  से  बनाना  चाहिये  कि  पुलिस  पदाधिकारी पर  दायित्व  रखा  गया

 सामाजिक  तथा  आर्थिक  श्रसमानतायें  _  नष्ट  हूं  कि  वह  उन  सब  गवाहों  का  वक्तव्य  ले  जिन

 हो  जायें  और  एक  लोक  हितकारी  राज्य  की  के  वक्तव्यों को  वह  जांच  के  लिये  आवश्यक

 स्थापना हो  सके  ।  न्यायपालिका को  कार्यपालिका  समझे
 ।  फिर  उन्हें  दंडाघीश  के  समक्ष  प्रस्तुत

 से  पृथक  देना  चाहिये  कौर  दण्डाघीश  करके  इन  व्यक्तियों  को  अभिलिखित  कराना
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 होगा  |  जब  घारा  १६२  के  प्रतिषेध  खंड
 का  कि  आंकड़ों  से  पता  चलता  हैं  कि  केवल

 लोप
 कर  दिया  गया  तो

 अथवा  ३  प्रतिशत  मामलों  को  मुक्त  किया  जाता

 अभियुक्त  साक्ष्य  के  रूप  में  इस  वक्तव्य  का  प्रयोग  हूं  और  देख
 स्वतः

 ही  सत्र  न्यायालय क को  भेज

 fea  जाते  हैं  क्यां  ये  ठोस  आपत्तियां हें
 ? कर  सकेगा  ।  वहीं  पुलिस  पदाधिकारी गवाह

 को  दण्डाधीश के  समक्ष  प्रस्तुत  करेगा  जिस  देरी  तो  में  ने  पहले  पुलिस  के

 पहले  अपनी  इच्छानुसार उसका  व्यक्त व्य  कारण  होती  ने  fe  अभियुक्त  के  कारण  |

 ले  लिया  था  ।  गवाह  को  पुलिस  पदाधिकारी  जिस  धारा  १७३  का  गह  मंत्री  संशोधन

 का  सपना  करना  पड़ेगा  जो  उसे  कहेगा  कि  करना  चाहते  उस  के  अधीन  पुलिस

 यदि  उसने  data  संहिता  के  अधीन  अपने  शिकारी  को  धारा  १६१,  तथा  १६४  के

 qa  वक्तव्य  के  विरुद्ध  कुछ  कहा  तो  इस  कों  उसके  अधीन  लिय  गये  सब  गोटियों  के  बं क्त व्य

 विरुद्ध  प्रयोग  किया  जायगा  ।  इस  प्रकार  उस  और  अन्तिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करना  पड़ता

 पर  दबाव  डाला  जायगा  ।  अतएव जो  वक्तव्य  ।  हम  उस  पैर  यह  दायित्व  भी  लगा  सकते

 धारा  १६१  के  अधीन  अभिलिखित किया  गया  हूं  कि  वह  गवाह  को  भी  साथ  ही  प्रस्तुत

 था  उसकीਂ  प्रतिलिपि  मात्र  धारा  १६४  के  अधीन  करे  |  जब

 zoster द्वारा  अभिलिखित  होगी  ।  इन  सब  प्रलेख  और  गवाह  प्रस्तुत  होंगे  तो  उसी

 स्थितियों के  अधीन  जो  भी  गवाह  न्यायालय  के  समय  अभियोग  आरम्भ  हो  सकता  है  ।  इस

 समक्ष  आयेगा  वह  बात  नहीं  कह  सकेगा  से  सरपंच  कार्यवाही  में  देरी  नहीं  होगी  ।

 जब  तक  कि  वह  उठी  गवाही  के  लिए  अपने

 ऊपर  अभियोग  चलाये  जाने  का  खतरा  मोल
 दूसरी  आपत्ति  यह  है  कि  समपंण  कार्य

 वाही  का  कोई  लाभ  नहीं  ।  दण्डाधीश  को

 लेने  के  लिये  तयार  न  हो  ।  इसी  कारण  मझे
 बहुत  अधिकार  हें  कि  वह  मुक्त  करे  अथवा

 आपत्ति  है  ।  में  माननीय  मंत्री  को  यह  भी  बता  सत्र न्यायालय
 को

 समर्पित  कर  दे  ।  परन्तु
 देना  चाहता  हं  कि  उच्च  न्यायालय  धारा  १६४  दण्डाधीशों  के  कार्यपालिका  के  अधीन  होने
 के  अधीन  वक्तव्य  लेने  की  प्रथा  का  विरोध

 के  कारण  वह  अपनी  ज़िम्मेवारी  पर  मत
 करते  रहे  हें  क्योंकि  पुलिस  पदाधिकारी  को

 करने  का  साहस  नहीं  करते  ।  परन्तु  यह  जो

 धारा  १६४  के  अधीन  गवाही  लेने  का  ध्यान

 तभी  आयेगा  जब  वह  समझेगा  गवाह

 आपत्ति  उठाई  गई  इस  का  मेरा  यह  उत्तर

 हूं  कि  इन  पढ़ाये  हुए  गवाहों  का  जितना

 को  किसी  पक्ष  के  लिये  मोड़ा  जा  सकता  हे  ।
 प्रति परीक्षण  किया  जायें  उतना  ही  अभियुक्त

 यदि  धारा  १६२  के  अधीन  सब  पुरी  गवाहियों  का  हित  है  ।  सरपंच  कार्यवाही  को  समाप्त
 का  अभिलेख  लिया  जाये  तो  जनसाधारण

 करने  से  जो  एक  लाभ  अभिव्यक्त  को  प्राप्त
 पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।  वे  समझेंगे  कि  अभि  था  वह  छिन  जायेगा  ।  इसलिये  इस  सरपंच
 भोक्ता  स्वयं  गवाहों  की  ईमानदारी  पर  विश्वास

 कार्यवाही  को  रखे  रखना  चाहिये  |
 नहीं  करता  ।  इस  बिचार  को  ध्यान  में  रखते

 उच्च  न्यायालय  के  पुर्निवचार  अधिकार
 हुए  में  माननीय  मंत्री  से  अपील  करता  हूं  कि

 धारा  १६४  को  निकाल  दिया  जाये  |  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  बात  को  लीजिये  ॥

 संहिता  के  अनुसार  केवल  कुछ  मामलों  में
 समर्पण  कार्यवाही  को  चाल  रखने  के

 अपील  के  लिये  उपबन्ध  हैं  ।  यदि  जिला

 विरुद्ध  दो  आपत्तियां  उठाईं  गई  हें  ।  एक  तो  न्यायाधीश  एक  मास  अथवा  एक  मास  से

 ag  कि  इस  में  देरी  हो  जाती  है  और  दूसरे  कम  की  पजा  दे  या  २००  रुपय तक क तक  क
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 जुर्माना  करे  तो  अपील  नहीं  हो  सकती  |  नहीं  होगा  ।  फिर  भी  पुलिस  को  कार्यवाही

 संक्षिप्त  कार्यवाही  वाले  मामलों  में  भी  अपील  आरम्भ  करने  का  अधिकार  है  ।  परन्तु  इस

 नहीं  हो  सकती  |  आखिर  लोग  गरीब  अपराध  हस्तक्षेप  क्यों  बनाया  जा  रहा

 है  जिस  से  पुलिस  पदाधिकारी  को  अधिकार हो  गये  हैं  ।  यदि  वे  कार्यवाही  को  आगे  बढ़ाना

 चाहें  तो  निर्धन  होनें  के  कारण  वह  ऐसा  मिल  जाता  है  जिस  में  लोगों  को  कोई  विश्वास

 नहीं  कर  सकते  ।  इस  सम्बन्ध  में  लोगों  द्वारा  नहीं  में  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  गृह

 अपना  मत  किये  बिना  गृह  मंत्री  का  मंत्री  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करेंगे  और

 यह  कहना  कि  में  उन  के  हित  के  लियें  उच्च
 प्रवर  समिति  के  समक्ष

 भी  इस  के  लिये  अनुरोध

 न्यायालय  के  अधिकार  प्रतिबन्धित  करता  करेंगे  ।

 न्यायोचित  नहीं  दिखाई  देता  |
 मेरा  यह  विश्वास  है  fe  विरोधी  पक्ष

 मंत्रियों  तथा  का  केवल  यह  कार्य  नहीं  कि  वह  सरकार

 सरकारी  कर्मचारियों  की  मानहानि  के  प्रशन
 द्वारा  प्रस्तुत  प्रत्येक  बात  का  विरोध  करे

 को  लीजिये  ।  में  मंत्रियों  और  सरकारी  वरन  उसे  उन  उपबन्धों  के  लिये  सरकार

 चोरियों  के  विषय  में  ही  कहूंगा  ।
 से  सहमत  भी  होना  चाहिये  जिन  से  वह

 पदाधिकारी  अपने  कर्तव्य  का  पालन  सन्तुष्ट  हो  ।  में  अवैतनिक  दण्डाधीशों  की

 करने  में  अथवा  अन्यथा  कितने  अत्याचार  नियुक्ति  के  लिये  ब्रिटिश  की  गई  अहेंताओं

 और  अपराध  करें  विधि  द्वारा  उन  की  रक्षा  के  उपबन्धों  कां  स्वागत  करता  हुं  परन्तु  इन

 की  जाती  परन्तु  उन  के  विरुद्ध  नागरिकों  अफवाओं  के  सम्बन्ध  में  संसद्‌  कों  स्वयं  निर्णय

 के  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  आंध्र  के  कुछ
 करना  चाहिये  ।  विधि  सम्बन्धी  विधि

 ज़िलों  में  कुछ  मंत्रियों  ने  जिले  के  अन्य  भागों  कार्य  का  अनुभव  और  ईमानदारी  की  अफवाओं

 में  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  एक  संगठित  का  अनुरोध  करते  हुए  हमें  वे  अहंता एं  भी

 आंदोलन  चलाया  था  परन्तु  लोगों  की  रक्षा  लगानी  चाहियें  जो  दण्डाधीशों  की  नियुक्ति

 के  सम्बन्ध  में  एक  भी  शब्द  नहीं  कहा  गया  |  में  लगाई  जाती  हैं  ।  अवैतनिक  दण्डाधीश

 सीधे  उच्च  न्यायालय  के  अधीन  होने  चाहियें  ।
 धारा  में  कार्यਂ  दाऊद  प्रयोग  किये

 गये  xr  ।  भातीय  की  अपेक्षा  एक  दण्ड  न्यायशास्त्र  में  एक  उक्ति  हैं

 जब  तक  अन्यथा  प्रमाणित  न  हो  जायें  तक
 विस्तृत  शब्द  हं  और  इस  का  भिन्न  अभिप्राय

 है  ।  यदि  कोई  मंत्री  किसी  राजनैतिक  बैठक  तक  पुर्व  धारणा  यह  रहनी  चाहिये  कि

 युक्त  निर्दोष  है  ।  परन्तु  माननीय  गृह  मंत्री
 में  अनचित  बात  कह  दे  तो  यदि  दूसरा  आ

 कर  इस  अनौचित्य  को  प्रदर्शित  करे  तो  यह
 ने  अपने  भाषण  में  कहा  है  कि  किसी  प्रकार

 की  पूर्वधारणा  नहीं  होनी  चाहिये  | उस  का  कतेंव्य  होगा  ।  प्रत्येक  नागरिक  को

 उत्तर  देने  का  अधिकार  हैं  ।  इन  पदाधिकारियों  श्री  साधन  गुप्त

 को  विशेषाधिकार क्यों  दिये  जा  रहे  हैं  ?  :
 यह  मंत्री  का  शास्त्र है  ।

 घारा  १५५  के  अनुसार  पुलिस  पदाधिकारी
 डा०  काटजू  :  इस  में  कोई  हानि

 अहस्तक्षेप्य  मामले  की  जांच  दण्डाधीश  के
 यदि  बिना  किसी  धारणा  के  आरम्भ  किया

 आदेश  के  बिना  नहीं  कर  सकता  ।  यदि  इस
 जायें  ।

 में  यह  खण्ड  निविष्ट  कर  दिया  जाये  कि
 ५

 यह  मान  हानि  के  मामले  पर  लागू  नहीं  होता  में  समझ  नहीं  रहा  हूं  कि  वह  किस

 तो  जांच  से  पूर्वे  गिरफ्तारी  का  oe  उत्पन्न  बात  पर  बोल  रहे  ह  ॥
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 श्री  एस०  वी०  एल०  नरसिंह  :  मुझे  का  अभिप्राय  अपराधी  ठहराने  वाले  न्यायालय

 माननीय  ्  मंत्री  से  पुरी  सहानुभूति  को  ऐसे  व्यक्ति  को  छोड़ने  का  अधिकार  देना

 इसी  लिये  में  यह  बात  हूं  ।  उन्हों  ने  है  जो  जमानत  न  दिये  जा  सकने  वाले  अपराध

 स्वयं  कहा  है  कि  ऐसा  करने  से  हम  अभियुक्त  का  दोषी  ठहराया  गया  हो  उस  ददा  में  को

 को  एक  लाभदायक  विशेषाधिकार दे  रहे  छोड़  दाब्द  रखने  आवश्यक  ।  में

 हैं  और  यदि  वह  ईमानदार  तथा  निर्दोष  हो  समझता  हूं  कि  संशोधन  इसी  आशय  से  किया

 at  वह  इस  को  पसन्द  करेगा  |  अभियुक्त  गया है

 को  अपने आप  साक्षी बनने  और  अपना

 कराने  के  सीधे  बनाने  वाले  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  प्रवर  समिति

 के  सम्बन्ध  में  तक  देते  हुए  उन्हों
 इन  मामलों  की  पुरी  जांच  करेगी  ।

 a  कहां  कि  एक  न्यायालय  का  कृत्य  यह
 संसद  कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण

 हैं  कि  दोषी  व्यक्ति  को  दण्ड  दे  और  निर्दोष
 :  आप  की  अनुमति  से  में

 व्यक्ति  को  विमुक्त  करे  ।  किसी  भी  प्रकार
 इस  विधेयक  के  लिये  नियत  किये  गये  समय

 की  पूर्वधारणा  नहीं  होनी  चाहिये  और  तथ्यों
 के  सम्बन्ध  में  एक  छोटी  सी  घोषणा  करना

 के  आधार  पर  ही  मुकदमे  का  परीक्षण  किया
 चाहता  हं  ।  सदन  को  मालूम  है  किਂ  कार्य

 जाना  है  |  मेरा  हैं  कि  यह  बात  दण्ड  मंत्रणा समिति  ने  इस  के  लिये  १२  घंटे  नियत
 न्यायशास्त्र  के  प्रामाणिक  सिद्धान्तों  के

 किये  यह  अवधि  कल  ११.४५ पर  समाप्त

 कुल  है  ।  यदि  माननीय  मंत्री  को  विश्वास
 हो  जायेगी  ।  परन्तु  बहुत  सेਂ  सदस्यों  ने  यह

 हैं  कि  यह  धारणा  ठीक  है  तो  उन्हें  यह
 इच्छा  प्रकट  की  है  कि  इस  विधेयक  के  लिये

 बन्ध  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  सम्मिलित  करने
 अवधि  बढ़ा  दी  जाये  ।  इस  का  एक  तरीका

 में  कोई  संकोच  नहीं  होना  चाहिये  था  ।  में
 यह  था  कि  मध्यान्ह  के  ७: ((  भी  सभा  की

 समझता  हुं  कि  यह  उन  की  निजी  राय  है  ।
 बैठक  जारी  रहे  ।  परन्तु  बहुत  सारे  सदस्य

 में  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  धारा  उस  समय  नहीं  आना  चाहते  ।  फिर  हम  ने

 ४२६  की  ओर  भी  दिलाना  चाहता  हूं  ।  अपनी  समथयसूची  को  फिर  से  देखा  और

 हमें  मालूम  हुआ  हैं  कि  थोड़ा  सा  समायोजन इस  धारा  में  पहले  ये  शब्द  थे  :  व्यक्ति

 को  छोड़  कर  जिस  पर  ऐसे  अपराध  का  हो  सकता  है  ।  मेंने  अध्यक्ष  से  परामर्श  किया

 अभियोग  लगाया  गया  हो  जिस  के  लिये  है  और  सरकार  ने  भी  मान  लिया  है  कि

 इस  विधेयक  के  लिये  और  चार  घंटे  का ज़मानत न  दी  जा  और  अब  इन  के

 स्थान पर  ये  शब्द  रखे  जान  का  प्रस्ताव है  :
 समय  नियत  किया  जाये  ।  इस  लिये  अब

 विधेयक  के  लिये  कुछ  अवधि  १६  घंटे  की अपराध  का  दोषी  ठहराया  गया  हो

 जिस  के  लिये  ज़मानत  न  दी  जा  सके  |  होगी  और  १४  घंटा  कल  तथा १३  घंटा

 यदि  माननीय  मंत्री  की  राय  यह  है  कि  ऐसे  मुक्त  को  दिये  जायेंगे  और  एक  घंटा  शनिवार
 के  दिन  ।  माननीय  मंत्री  दा निवार  को  उत्तर व्यक्ति  को  भी  अपराधी  ठहराने  वाला
 ny

 न्यायालय  छोड़  सकता  है  जिसे  ज़मानत  न  |

 दिये  जा  सकने  वाले  अपराध  का  दोषी  ठहराया
 सभापति  महोदय  :  क्या  इस  प्रस्ताव गया  तो  उन  को  चाहिये  था  कि

 अपराध  का  दोषी  ठहराया  गयाਂ  ये  ase
 को  सदन  स्वीकार  करता  ।

 रखते  ।  नहीं  यदि  इस  धारा  के  संशोधन  कई  मानवीय सदस्य  :  जी  हां
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 सभापति  महोदय  :  तो  कार्यक्रम  यही  सफल  नहीं  रहेंगे  |  उन  का  उद्देश्य  हें  कि  न्याय

 रहेगा ।  की  व्यवस्था में  देर  न  ९  तथा  वास्तविक

 श्री  डी०  सी०  अपराधी  बिना  दंड  पये  बच  न  सके  ।  जहां

 मेरा  निवेदन  हैं  कि  वक्ताओं  के  लिये  समय  तक  इस  दूसरी  बात  अर्थात्‌  अपराधी  के  बच

 सीमा  निश्चित  कर  दी  जानी  चाहिये  ताकि
 न  सकने  का  प्रश्न  में  समझता  हं  कि  इस

 इस  तरह  कुछ  समायोजन हो  सके  |  बारे  में  डा०  काटजू  को  संसद  सदस्यों  पर

 विश्वास  कर  के  उनको  अपनी  धारणा  बतानी
 सभापति  महोदय  :  उपाध्यक्ष  ने  प्रातः

 यहं  बताया  कि  ge  विधेयक  के  सम्बन्ध  में
 चाहिये  थी  क्योंकि  हमारे  हां  जो  परम्परा

 कोई  समय  सीमा  निश्चित  नहीं  की  जा  सकती  ।  चलो
 आ

 रही  है  डा०  काटजू  ने  उस  के  विपरीत

 बात  कही  है  |  उन्हों  ने  अपने  भाषण  में  कहा
 में  केवल  सदन  से  अपील  कर  सकता  हूं  कि

 far  किसी  व्यक्ति  को  तब  तक  निर्दोष  मानना
 प्रत्येक  सदस्यਂ  औरों  को  समयਂ  देने  का  प्रयासਂ

 करें  |  जब  तक  कि  उस  को  अपराधी  नਂ  पाया  जाये

 इस  बात  का  कोई  सवाल  हीਂ  नहीं  है  ।  यह
 श्री  एन०  एस०  जैन  :  में  इस  विधेयक

 पर
 बोलने  के  लिये  बहुत  संकोच  से  खड़ा

 एक  ऐसा  मामला है  जिस  के  बारे  में  अन्तिम

 निश्चय  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  इसी  पर

 होता  हूं  क्योंकि  मुझे  आशा  थी  कि  डा०  सारी  बात  आधारित  है  ।  यदि  डा०  काटजू
 काटजू  जैसे  प्रमुख  न्यायशास्त्री जो  विधेयक

 प्रस्तुत  करेंगे  उस  में  पुलिस
 का  यह  आशय  है  कि  जेब  किसी  व्यक्ति  पर

 पुलिस  अभियोग लगाती  है  और  अभियुक्त के
 तथा  इन  तीनों  के  सुधार  के  उपबन्ध  रूप  में  उसे  न्यायालय  में  लाती  है  तो

 होंगे
 ।

 दंड  न्याय  पद्धति  के  यही  तीन  अंग

 हूं  और  मुझे  आशा  थी  कि  विधेयक  का  इन

 धीश  की  ag  gd  धारणा नहीं  होनी  चाहिये

 कि  वह  व्यक्ति  दोष  सिद्ध  होने
 तक  निर्दोष

 तीनों  से  सम्बन्ध  होगा  ।
 ही  समझा  जाना  चाहिये  तो  सारा  दृष्टिकोण

 १  म०  पृ०
 ही  बदलਂ  जायेगा  ।  प्रतीत  होता  है  कि  डा०

 परन्तु  जब  में  ने  विधेयक  देखा  तो  मुझे  काटजू  की  यह  राय  है  कि  यह  पूर्वधारणा

 निराशा  हुई  कि  इस  में  इन  तीन  में  से  किसी
 नहीं  रहनी  चाहिये  ।  तो  इस  बात  को  स्पष्ट

 एक  के  बारे  में  भी  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  ।
 किया  जाना  चाहिये  ।  में  समझता  हूं  और

 हुआ  केवल  इतना  ही  है  कि  अभियुक्त  के
 अनुभव  करता  हूं  कि  हमारे  हां

 जो

 ऊपर  सुविधायें  डाली  गई  हें  और  वर्तमान

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  अन्तर्गत  उसे  जो

 साक्ष्य  न्यायालयों  में  चलता  है  और  जो

 भ्रष्टाचार  हर  ओर  फैला  हुआ  है  उस  के
 अधिकार  तथा  विशेषाधिकार प्राप्त  थे  वे  कारण  प्रत्येक  व्यक्ति  वर्तमान  न्याय  व्यवस्था

 उससे  हर  लिये  गये  हें  ।  इस  विधेयक  के  कुछ
 से  तंग

 आ
 चुका  हैं  ।  परन्तु  इस  का  इलाज

 अच्छे  पहलू  भी  परन्तु  इस  द्वारा जो
 क्या  है

 ?
 शान्तिपूर्ण  ढंग  से  आपस  में

 सोच

 सख्तियां  की  गई  हें  वह  अत्यधिक  हैं  ।  डा०  विचार  करने  से  ही  इस  का  हल  निकाला

 काटजू  जैसे  व्यक्ति  को  में  कानून  के  बारे  में
 जा  सकता  है  ।  में  एक  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।

 कह  ही  क्या  सकता  परन्तु  फिर  भी  में
 यह  एक  उदाहरण  है  क्योंकि  सारी  न्याय

 उन
 की  यह  गलतफहमी  दूर  करना  चाहता  व्यवस्था  प्रणाली  के  सुधार  की  बातों  में  पड़ने

 हूं  कि  वह  जिस  रूप  में  इस  विधेयक  द्वारा  के  लिये  बहुत  समय  चाहिये  ।  भारतीय  साक्ष्य

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  का  सुधार  करना  चाहते  अधिनियम  में  कई  धारायें  हैं  जिन्हें

 हैं  उस
 से  वह  अपना  उद्देश  प्राप्त  करने  में  शिकार  धारायें  कहते  हैं  aga  सारे
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 एन०  एस०
 न्र

 के  बारें  में  विशेषाधिकार  प्राप्त  हैं  को  सिखाता  Q है  कि  वे  क्या  क  क्या  न  कहें

 पति  अथवा  पत्नी के  नाठा  वकील  के  नाम  परन्तु  यदि  उसको  स्वयं  शपथ  लेकर  यह  बताना

 पत्र  आदि  |  इसी  प्रकार  जब  में  एक  अभियुक्त  पड़े  कि  अभियुक्त  ने  उसको  क्या  बताया है
 तो

 के  वकील  के  नाते  न्यायालय  में  होता  हूं  तो  वह  झूठ  नहीं  कह  सकता  |

 मुझे  मन  ही  मन  में  यह  पता  होता  हैं  कि  वह
 एक  तो  फिर  वकील

 दोषी  है  ।  में  वहां  उसकी  वकालत  करता  हूं
 कौन  रखेगा  ?

 क्योंकि  उसने  मुझे  शुल्क  दिया  होता  है  और

 कुछ  बातें  बताई  होती  हें  ।  यदि  आप  ऐसी  बातों  श्री  एन०  एस०  जैन :  यही  में  भी  कहता  हूं

 को  खत्म  करना  चाहते  हूं  तो  कीजिए  |  परन्तु  इस  तरह  से  इस  वर्ग  के  वकील
 रहने  ही  न

 इस  प्रकार  इधर  का  उधर  करने  से  कुछ  नहीं  पायेंगें  ।  इस  प्रकार  की  कोई  व्यवस्था  करने  से

 a  | होगा  ।  में  कुछ  सच्ची  बातें  बता  रहा  ही  आप  अपना  उद्देश्य  प्राप्त  कर  सकते  हैं

 यह  सुनने  में  तो  बुरी  लगेंगी  परन्तु  हमारे  देश  अन्यथा  आप  केवल  अभियुक्त  की  स्थिति  और

 में  ऐसी  बातें  होती  हैं  ।  मान  लीजिए  डा०
 बुरी  बनायेंगे  ।

 से  कहता  हूं  .  .
 डा०  काटजू  :  कया  माननीय  सदस्य  का

 सरदार  ए०  एस०  सहगल
 न

 सुझाव  यह  है  कि  मैजिस्ट्रेट  या  सत्र  न्यायाधीश

 औचित्य  का  घन  ।  क्या  माननीय  को  यह  अधिकार  होना  कि  वह  परीक्षण

 डा०  काटजू  का  नाम  लेकर  उनका  के  दौरान  में  वकील  से  यह  ge  कि  अभियुक्त

 निर्देश कर  सकते  हैं  ?  ने  अपने  अपराध  के  बारे  में  उसको  क्या  कुछ

 कहा है  ?

 सांसदिक  प्रक्रिया सभापति  महोदय :
 श्री एन०  एस०  जी  उसी  समय के  अनुसार  अच्छा  यही  है  कि  आप  नाम  afar

 बार  न  परन्तु  हम  इस  नियम  न  परीक्षण  के  अन्त  में  ।  जब  में  कहता  हूं

 ob का  z  coh ना  कड़ा  पालन  नहीं  करते  हें  ।  अच्छा  कि  हमें  आमूल  परिवर्तन  करना  चाहिये  तो

 [  यही  है  कि  हम  ऐसा  न  करें  ।
 मेरा  मतलब  यह  है  कि  हमें  और  रास्ते  ढूंढने

 चाहियें  ;  वकील  का  तो  मेंने  केवल  एक

 श्री  एन०  एस०  में  ऐसा  ही  करूंगा  |  रण  दिया  हैं  ।  में  जानता  हूं  कि  हमारी  जो

 में  सदन  को  यह  बता  रहा  था  कि  यदि  हम  धारणा  है  उसके  दृष्टिगोचर  ऐसे  सुझावों  पर

 न्याय  पद्धति  का  सुधार  करना  चाहते  हैं  तो  विचार  किया  नहीं  जायेगा  ।

 दृष्टिकोण  क्या  होना  चाहिये  |

 अब  में  विधेयक  के  वास्तविक  रूप  पर पत्रिका  न  पुलिस  न  पहले  वकीलों

 a  लीजिए  ।  हमें  देखना  चाहिये  कि  क्या  चर्चा  करता हूं  ।  मेरी तो  यही  धारणा है  कि

 हम  कोई  ऐसा  तरीका  निकाल  सकते  हें  जिससे  जब  तक  किसी  अभियुक्त  का  दोष  सिद्ध  न

 वकील  को  भेजे  गये  पत्र  आदि  के  सम्बन्ध  में  तब  तक  वह  निर्दोष  है  और  उसको  पुरा  अवसर

 fasrarfirare  प्राप्त  न  हों  ।  में  तो  यह  भी  कहुंगा  दिया  जाना  चाहिये  तथा  उसके  साथ  उचित

 fe  अभियुक्त  के  वकील  को  साक्ष्य  प्रकोष्ठ  व्यवहार  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  विधेयक  के

 में  जाने  पर  मजबूर  किया  जा  सकना  चाहिये  निर्माताओं  की  यह  पुर्व  धारणा  रही  है  कि  जिस

 =afe  दूसरा  पक्ष  ऐसी  मांग  करे  ।  वकील  साक्षियों  को  भी  पुलिस  पकड़  कर  लाती  है  वह  व्यक्ति
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 यदि  में  यह  बात  सिद्ध  करूं  तो  विधेयक  संहिता  में  इनके  लिये  तीन  प्रकार  के  परीक्षणों

 का  उपबन्ध  है  । के  प्रस्तावक  को  या  तो  विधेयक  वापस  लेना

 चाहिये  नहीं  तो  अपनी  धारणा  बदलनी  चाहिये  ।  सभापति  महोदय  माननीय  सदस्य

 अपना  भाषण  कल  जारी  रखेंगे  |

 में  फ़ौजदारी  मुकदमों  का  तीन  वर्गों  में
 इसके  पश्चात  सभा  ६

 विभाजन  करता  हूं  :  समन  वाले  वारंट
 १९५४  के  सवा  आठ  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 चाले  सत्र  के  मुकदमे  |  दंड  प्रक्रिया  हुई ।

 ा
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